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भारत गाँवो का देश है । इसकी लगभग 80 प्रतिशत आबदी गांवों में निवासकरठी 
है जिसके जीविकोपार्जन का मुख्य साथन कृषि, :कृपि-मुजदूरी तथा अन्य छोटे-मोटे 
उद्योग हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत॑ में अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से 
मीचे जीवन यापन कर रहे हैं। शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारी शीर्ष पर है। ऐसे 
व्यक्तियो के जीविकोपार्जन के लिए केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार ने समय-समय 
चर विभिन्‍न योजमायें प्रारम्भ की हैं। 


इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गांवों एवं व्यक्तियों का सर्वागीण विकास करना 
रहा है। इन योजनाओं का सरोकार रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, जल, विद्युत, 
बचत, आवास आदि विविध क्षेत्रों से रहा है । यहाँ इन्हीं योजनाओ का संक्षेप में उल्लेख 
किया जा रहा है। ये योजवायें एवं कार्यक्रम समय-समय पर परिवर्तनशील हैं। इनकी 
अद्यतन्‌ जानकारी के लिए केन्द्रीय एवं राजय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनायें, सूचनायें, 
आदेश, परिपत्र आदि पठनोय हैं और वे ही प्राधिकृत हैं। इंस नवीन योजना में समूह 
गतिविधि पर बल दिया गया है। 


गरीअओी रेखा के नोचे जीवन थापन करनेवाले चयनित १0 व्यक्तियों को मिलाकर 
'एक समूह बनाया जायेगा तथा एक बड़ा लघु उद्योग स्थापित कर सकेंगे। ये समूह एक 
हो गाँव के व्यक्ति मिलकर या एक पंचायत के समान विचारधारा दाले व्यक्तियों को 
मिलाकर बनाया जावेगा। 


प्रत्येक समूह द्वारा प्रारंभ के 6 माह में अपने स्तर पर बचत राशि एकत्रित करके 
उसका उपयोग किया जायैगा तथा सफल सपूहों को रिवोल्विंग फण्ड के बतौर पर राशि 
उपलब्ध कराई जा सकती है। 6 माह तक सफल गतिविधि के बाद संबंधित बैंक द्वारा 
सामूहिक ऋण (अधिक सीमा नहीं है) दिया जायेगा। अनुदान योजना लागत का 50 
भ्रतिशत था 25 लाख रु., जो भी कम हो, देय होगा। ऐसे समूह में व्यक्तिगत रूप से भी 
ऋण दिये जाने का प्रावधान है लघु सिंचाई की परियोजना के लिए गठित समूह का गठन 
5 व्यक्तियो के लिए किया जा सकेगा। अन्य परियोजना में कम से कम १0 व्यक्तियों का 

समूह गठित किया जायेगा। 
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जिस प्रकार केन्द्र द्वारा असासद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना बनाई गई 
है उसी प्रकार राज्य सरकर द्वारा भी सन 999-2000 से “विधायक स्थानीय स्षेत्र 
विकास कार्यक्रम योजना' तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के 
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप सम्बन्धित विधायक की 
अनुशसा पर जनोपयोगी निर्माण कार्य हेतु सहायता दना है। प्रतयेक विधायक इस योजना 
के अन्तर्गत 40 लाख रपये तक के निर्माण कार्य की अतुंशसा केर सकता है। 


विशेषताएं 
4. राज्य की ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में लागू है 
2. निर्माण कार्य पचायत राज/स्थानीय विकास/राज्य सरकार के संबंधित 
विभाग द्वारा कराया जायेगा। 
3. वार्पिक आबटन का 20 प्रतिशत राशि के प्रस्ताव पूर्व निर्मित सामुदायिक 
उपयोग की परिसम्पत्तियों की मरम्मत कराने हेतु प्रस्तावित किया जा 
सकेगा। 
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4. स्वैच्छिक संस्थाओं/ट्रस्ट/पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के द्वारा कार्य 
क्रियान्वयन पर संस्था द्वारा कम से कम 30 प्रतिशत राशि की भागीदारी 
देनी होगी। 


5. यह योजना राजय वित्त पोषित योजना है तथा जिला स्तर पर जिला 
परिषद्‌ नोडल एजेन्सी है एवं योजना के तहत कार्यों कौ स्वीकृति जिला 
परपिद्‌ द्वार जारी करने का प्रावधान है। 


योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य 


राज्य ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में सामुदायिक उपयोग में लिये जाने वाले कार्य जो 
जवाहर रोजगा/ई ए. एस. की मार्गदर्शिका के अन्तर्गत स्वीकृत हों, जन स्वास्थ्य 
अभियांत्रिको विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर अनुमोदित पेयजल किसी ग्राम/नगर की आबादी 
सीमा में सड़क (ग्रेवल/मेटल/डामर/सोमेट), खरंजा व नाली निर्माण, शहरी क्षेत्रों में 
सीवरेज का कार्य राजकोय शिक्षण संस्थानों हेतु तवन-निम्प्रण, तालाबों की सफाई/ 
डिसिल्टिग कार्य/पारम्परिक जल स्रोतों के विकास, सम्पर्क सड़क/पुलिया/रपट निर्माण/ 
चग्रटन स्थानों के लिए आधारभूत सुविधाओं, पशुधन के लिए पीने का पानी, पशु स्वास्थ्य 
चिकित्सालय, राजकीय चिकित्सालय हेतु चिकित्सा उपकरण, श्मशान/कत्रिस्तान की 
चारदीवारी/पुस्तकालय भवन/बस स्टेण्ड/धर्मशाला/विश्राम ग्रह/स्टेडियम/वाल्मिकी भवन/ 
सामुदायिक भवन, विद्युतीकरण, सार्वजक्विन/सरकारी स्वामित्व के भवन निर्माण के 
मरम्मत कार्य चारदीवारी कार्य, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, अन्य जनोपयोगी कार्य कराने एवं 
शिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर कार्य कराये जा सकेंगे। 


राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-995 


सन्‌ 4995 में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धन, असहाय, वृद्ध, मृतक के परिजनों आदि 
के लिए विभिन्‍न सहायता योजनायें प्रारंभ की गई हैं, जिनमें निम्नाँकित मुख्य हैं- 


अ. राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना 


योजना के तहत चयनित्र परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर 
70,000 रु. की एकमुश्त देय है। 


पात्रता 
3. परिवार का गयणीवी रेखा के नीचे चयनित होना आवश्यक है। 


2. मुख्य कमाऊ व्यक्ति उस परिवार का पुरुष या महिला सदस्य होगी, 
जिसकी आय परिवार में सबसे अधिक हो। 


ग्रामीण विकास ड 
3... भुख्य कमाऊ व्यक्ति की आयु १8 से 64 वर्ष के जीच हो। 
आवेदन 


निर्धारित प्रारूप में आवेदम ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ग्राम पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों हेतु 
नगरपालिका/परिषद में करें। 
स्वीकृत एवं भुगतान प्रक्रिया 

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु बिकास अधिकारी , पंचायत समिति स्वोकृति जारी कर मनीआर्डए/ 
चैक से आबेदक को भुगदान करेंगे तथा शहरी क्षेत्रों हेतु अधिशाधी अधिकारी नगरपालिका 
की अभिरंसा पर उपखण्ड अधिकारी स्वीकृति जारो करेगे तथा भुगतान नगरपालिका 
द्वग्य दिया जायेगा। 

'ब. राष्ट्रीय प्रसूति सहायता कार्यक्रम 

इस योजना के तहत गर्भवेती महिला को प्रथम दो प्रसव तक प्रत्येक प्रसव हेतु 
$00/- रु. को एकमुश्त सहायता दी जाती है। 
पात्रता 

॥ गर्भवती महिला चयनित परिवार की सदस्यता हो | 

2... उसकी आयु १9 वर्ष था अधिक हो। 

3... महिला का नजदीक के अस्पताल/स्वास्थ्य कैद्ध में पंजीयन होना आवश्यक है। 
आवेदन, स्वीकृति एवं भुगठान प्रक्रिया 

ग्रामीण क्षेत्रों मेंग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्र में नगरपालिका के अतिरिक्त आंगनब्राड़ी/ 
स्वास्थ्य केद्रों इत्यादि से आवेदन पत्र प्राप्त कर संबंधित पंचायत/नगरपालिका में जमा 
करायें। ग्रामीण क्षेत्रों में सरंपच ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में अधिशारी अधिकारी 
नणरपालिका ट्वाग़ स्वीकृति जारी की जाकर सीधे लाभार्थी को मर्नीआर्डर द्वारा भुगतान 
किया जायेगा। 

स. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 

इस योजना के तहत 200/- रु. प्रतिमाह (75 रु. केन्द्र सरकार + 25 ₹ राज्य 

सरकार द्वारा) पेशन राशि घृद्धजनों को दी जाती है। 


पात्रता 
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१. अविदक (पुरुष/महिला) की आयु 65 चर्ष या अधिक ही। 

2... अविदक दोन-हीन हो अर्थातृउसकी समस्त झोतों से वर्षिक आप १500 
- रु. से अधिक न हो। 

3. यदि पति एवं पली दोनों अलग-अलग पात्रता रखते हैं तो दोनों अलग- 
अलग पेंशन पाने के हकदार हैं। 
आवेदन, स्वीकृति एवं पेंशन भुगतान प्रक्रिया 

आमीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत को एवं शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका में आवेदन प्रस्तुत 
करे। ग्रामीण क्षेत्रों में पांचायत के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त कर विकास अधिकारी प॑, 
सं. द्वाग स्वीकृति जाये की जायेगी। शहरी क्षेत्रों हेतु अधिशापी अधिकारी की अभिशंसा 
'पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जायेगी। स्वीकृत अधिकारी की स्वीकृति 
के आधार पर कीपाधिकारी द्वारा भुगतान आदेश जारी कर निर्धारित समयांतराल पर 
नियमित रूप से पेंशन राशि का भुगतान मनीआर्डर से किया जायेगा। 


बालिका समृद्धि योजना 


सोजता के तहत केन्द्र सरकार द्वारा गर्भवती महिला के प्रथम दो चालिकाओं के 
जनम तक प्रत्येक बालका के जनम पर 500/- रु. की एकमुश्त सहायता ठसकी माता को 
दी जाती है। 


पात्रता 
. परिवार गरीबी रेखा से नीचे चयनित हो। 


2... यह लाभ प्रथम दो बालिकाओं के जनम तक ही सीमित है। चाहे परिवार 
के बच्चों कौसंख्या कितनी ही हो। 


आवेदन, स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया 
आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत में भरकर प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद पंचायत 
के द्वाय स्वीकृति जारी कर राशि का भुगतान बालिका की भाता को किया जायेगा। 
आवासीय भूखण्ड आवंटन 


20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 44 के अन्तर्गत राजय के ग्रामीण क्षेत्रों के 
कमजोर वर्गों के परियार को रियायती दर घर आवासीय भूखण्ड ठपलबंध कराया जाता 
है, जिनकी वार्षिक आय रु. 20,000/- से अधिक नहीं ही तथा ग्राम में स्थायी निवास 
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कर रहे हों तथा जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं हों। अनुसूचित जाति/अनुसूचित 
जनजाति, स्वच्छकारों एवं पिछड़ा घर्गों का परिवार, थरामीण कारीगर, श्रम मजदूरी पर 
आधारित भूमिहीत परिवार, स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवार, गाड़िया 
लुहार, घुमक्‍्कड़ जातियों के परिधार, विकलांग परिवार एवं ऐसे बाढ़ग्रस्त परिवार जिनके 
गृह बह गये हों या गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये होंगे। पात्र 
परिवारों के उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, जिन्होंने परिवार नियोजन स्थाई रूप 
से अपना लिया है। 
रियायद दरें 
प्राप्त आवंटितों से 499 की जतगणना के आधार पर000 से कम 00) से 
2000 एवं 200 से अधिक की आबादी बाले गांवों में क्रम से 2/- रु., 5/- रु, एवं 70/ 
- रु. प्रति वर्गमीटर की दर से बसूल की जाती है। 
उन्नत चूल्हो कार्यक्रम 

योजना के अस्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चिमनी सहित (उदय/सुखद) प्रकार के चूल्हों 
का निम्प्रण कराया जा रहा है । चूल्हों का निर्माण प्रशिक्षित स्वये नियोजित कार्यकर्त्ताओं 
के माध्यम से कराया जाता है। 
वित्तीय सहायता 

१... फिक्स टाइप उदय/सुखद चूल्हो के लिए. अधिकतम 40 रु प्रति चूह्हा 
अनुदान दिया जाता है। 

२. स्व नियोजित कार्यकर्त्त को चिमनोयुक्त चूल्हा निर्माण हेतु 20 रु, प्रति 
चूल्हा मानदेय के रूप में दिया जाता है। 

3. उब्त प्रकए के चुल्हों के निर्माण में लाभार्थी से कम से कम 70 रु. का 
अशंदान अनिवार्य रूप से लिया जाता है। 

अपना गाँव-अपना काम योजना 
पआमीण क्षेत्रों की यह एक चिर-परिचितद योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है- 
(0. ग्रामीण अंचल के लोगो के स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता का भाव पैदा 
करना, 
(0 घिकास कार्यों में जग्मा व सरकार को भागीदारी सुनिश्चित करवा, 
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(४) जन साधारण को आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों का चयन 
करना, आदि। यह योजना राज्य सरकार द्वारा दिनांक ) जनवरी, 99 से प्रारंभ की 


गई है। 
योजना की विशपताएँ 
4. प्रस्तावित फार्य का वित्त पोषण निम्नानुसार होगा- 


अ. जन सहयोग ः न्यूनतम 30 प्रतिशत 
ब. योजना मद पि अधिकतम 50 प्रतिशत 
स॒ अन्य योजना मद 4 अन्तर राशि 


2. जनजाति उपयोजना क्षेत्र की पंचायतों या ऐसे गाँव जहाँ अनुसूचित जाति 
की जनसंख्यागाँव को कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हो या ऐसे गाँव जहाँ 
अनु जनजाति की संख्या कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक हो, में जनसहयोग 
कार्य की लागत का न्यूनतम 20 प्रतिशत अपेक्षित होगा। 


3. जन सहयोग की राशि सामग्री अथवा मूल्यांकित काग्र के रूप में भी दी जा 
सकती है। 


4. यह योजना णाज्य वित्त पोषित योजना है तथा जिला स्तर पर जिला परिषद 
नोडल एजेन्सी है एवं योजना के तहत कार्यों की स्वीकृति जिला परिषद द्वारा जाये करने 
का प्रावधान है। 


योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य 


इस योजनान्दर्गत सडक नीति के अनुसार सड़क निर्माण, शाला भवन निर्माण, 
राजकौय आयुर्वेदिक एलोपैथिक व पशु चिकित्सालयों का निर्माण, गांवों को जोड़ने 
वाली पुलिया, बालबाड़ी भवन, आंगनबाड़ी भवन, महिला मंडल भवन, वाचनालय, 
सामुदियक केन्द्र भवन, आबादी की सीमा में सड़क/खरंजा/नालोी निर्माण, जन स्वास्थ्य 
अभियांत्रिकी विभाग द्वाय सक्षम स्तर से अनुमोदित पेयजल के कार्य तथा जे. आर. वाई/ 
ई. एस. एस में अनुगत होने वाले कार्य कराये जा सकते हैं। शाला भवन, सामुदायिक 
भवन, पंचायत भवन, पशु चिकित्सा भवन, स्वासये केन्द्र भवन व अपना गांव-अपना 


'काम योजना के तहत पूर्व वर्षों में सृजित सामुदायिक ठप्रयोग की परिसम्पत्तियों को 
मरम्मत का कार्य। 
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बायोगैस योजना 


ग्रामौण इलाकों में ईंधन व खाद की समस्या को हल करने के लिए बायोगैस संत्र 
अपि उत्तम उपाय है। राज्य सरकार इस सयत्र को विशेष यप से प्रोत्साहन दे रही है। 
गोबरगैस से खाना पकाने को गैस प्राप्त होने के साथ-साथ उत्तम किस्म की खाद भी 
मिलती है तथा इससे रोशनी को न्यवस्था भी की जा सकती है। 


बावोगैस संयंत्र के लाभ 


१3.  बायोगैस संयत्र से प्राप्त गैस का उपयोग ईंधन के रूप में कर लकडी, 
मिट्टी के तेल एवं कोयले को बचत की जा सकती है। 


2. गैस द्वाग लैम्प जलाकर बिजली कौ बचत कौ जा सकती है। 
3... गैस ह्वार डीजल इंजन चलाकर कुएँ से पानी निकाला जा सकठा है। 
4... गैम्न से खाना बनाने के बर्तन काले नहीं होते तथा खाना भी जल्दी बनता है। 


5. संयंत्र से प्राप्प गोबर के घोल को खद के काम में लाया जाता है। इससे 
फसल की उपज बढ़ाई जा सकती है। 


6 गोबर गेस से मक्किखयों द कीडे-मकोडे , ख(-पतवार आदि नहीं होते हैं । 

7. इसके प्रयोग से भृहिणियों को आँखो व फेफड़ो को बीमारी नहीं होती है। 
संयंत्र लगाने हेतु पात्रता 

गाँव या शहर में रहने बाला कोई भी किसान, दुग्धशाला चलाने वाला या पाढेशाला/ 
छात्रावास/कार्यालय या अन्य कोई भी च्यक्ति जिनके पास 2-3 खूँटे पर बधे रहने वाले 
जानवर हों, योचर गैस के लिये आसणस पर्याप्व खाली मीन हो तथा पर्याप्त पानी उपलब्ध 
हो यह संयत्र लगा सकता है। 

गैस संयत्र के प्रकार : गोबर गैस संयत्र दो प्रकार के होते हैं- 

4... खादी कमशौन का संयत्र (लोहे के ड्रम बाला संयंत्र) 

2. डोम आकारका संयत्र 
बायोगैस संयंत्र हेतु अनुदान 

केन्द्र सरकार राज्य सरकार 


है| स्रामान्य छ्वाग अनुदान ट्वारा अनुदान 
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3 घन मीटर से ।0 घनममोटर 2000 + 4000 * 3000 
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/सीमांत/ 
लघु/भूमिदन2500.. + 3000 * 3500 
१ घन मीटर से 30 मीटर 
आवेदन की प्रक्रिया 
बायोगैस संयंत्र निर्माण के लिए आवेदन पत्र विकास अधिकार के माध्यम से 
तैयार करवाया जाता है। अनुदान प्रार्थना पत्र विकास अधिकार क मार्फत जिला परिषद 
को भिजवाया जाता है। जिला परिषद द्वार नियमानुसार अनुदान स्वोकृत किया जाता हैं! 
बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना 


ऐसे गरीबी व्यक्ति जिनके द्वारा लिये गये ऋण की अदायगो के रूप में उन्हें इच्छा 
के विरद्ध जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए बाध्य किया जाता है । उन्हें बंधक श्रमिक की 
श्रेणी में रखा जाता है। बंधक श्रमिकों को आर्थिक शोषण से मुक्तकरवाने हेतु बंधक 
अमिक अधिनियम, 995 लागू किया गया है। योजना के अन्तर्गत बंधक श्रमिकों को 
मुक्त करवाया जाता है व जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई 
जाती है। 


बंधक श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएँ 


१3... बंधक श्रमिकों को मुक्त करवाने पर उनकी सम्पतित वापस दिलवाई 
जाती है। 


2... बंधक श्रमिकों द्वारा लिया गया त्रण भी माफ करवाया जाता है। 


3, बंधक अमिकों को मक्त करवाने पर अनाज एवं बर्तन हेतु 4000/- रु. को 
तात्कालिक सहायता देय होती है। 


4... मुक्त बंधक श्रमिकों को जान-माल को सुरक्षा को जाती है। 


5. बंधक श्रमिकों को रोजगार क्थापित करने के लिए 000/- रु. की पुर्वास 
सहायता दी जाती है। 


6... मुंबत करबाये गये बंधुआ मजदूरों को इंदिय आवास प्राथमिकता से उपलब्ध 
करवाया जाता है। लाभ प्राप्त करने को ग्रक्रिया 
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4... स्वय बंधक श्रमिक डह्रारो अथवा अन्य किसी व्यक्त ट्रारा बधक होने की 
सूचरा सबंधित टपखण्ड अधिकरी को दो जादी है। 


2... डपखड़ अधिवार्स समरी ट्रायल कर बधक श्रमिक मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी 


3. बधक श्रमिक वीं झुबिद वी सूचदा मिलते ही जिला परिषद डरारा तुरन्त 
टालालिक सहायटा उपलब्ध करवछ जाती हैं। 


4... बंधक मुकित प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर डिला परिषद द्वारा श्रमिकों से 
व्यविदिगत सम्पर्क कर डवेवी इच्छा के अनुयार परियोजना रिपेर्र तैयार करवाई जाकर 
गज्य सरकार से स्वीदृति प्राप्त कर पुनर्वास राह्ययता उपलब्ध वरवाई ज्दी है। 

घोष योजना ( पैकेज ऑफ प्रोग्राम ) 

इस योज्ना में ट्योग, सेवा अथवा व्यवसाय के स्िए आर्थिक सहायवा प्रदान वी 
जाती है। एन व्यवयादों दी अधिकटम इबाई लागत 50/000/- र होती है। व्यवसाय 
हेतु ऋण बैंढ कुय प्रदान किया जाटा है टदा अनुदान प्रोजेवट मैनेजर, अनुसूचित ज'ति 
विवास निगम झा स्वीवृत दर बैंक के माध्यम से टपलब्ध वरवाय्य जाल है। अनुदात 
राशि अधिकतम ८000/- * अथवा इकाई लागत वी 50 प्रतिशत, जो भी कम टो, देय 
होटी है। 
च्य्द्रदा 

॥। .छाथ्यर्थी गरीदी रेखा से नीचे जीवन यापतर बरने दाझ्ला अनुसूचित जावि वा 

होट चाहिए। 

2... व्यव्ित टस स्थाक/छ्षेद्र का विवासी होता चाहिए। 

3... छाथार्थी बैंक डा अवधिएर ऋणी नहीं होना दहिए। 


क्रियालयन की प्रक्रिया 


अआ्थी संबंधित दगरणलिवा देः माध्यम से ऋण प्रार्थटा-पत्र प्रस्तुत करता है। 
कऋर्थदा पर के सण्य परार्थी आय प्रमाण घत्र एवं अनुसूचित ज्यति का प्रमण पद्र एव बैंक 
बबागया जे होते का प्रमाण प्रस्तेत करत है| समस्द प्रक्रिया पूर्ण होते पर प्र्थी वो 

पूर्व अनुदात स्त्ीडूत विद जाला है। 
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ऑटो रिक्शा योजना 


अनुसूचित जाति फे ऑटो रिवशा के ड्राइविंग लाइसेंसधारियों को ऑटो रिविश्ञा 
दिलवाकर स्थाई आय का साधन उपलब्य करवाया जाता है। घोष योजना के लिए भाव 
व्यक्ति इस योजना के भी पात्र होंगे। ऑटो रिक्शा हेतु इकाई लागत 55,000/- रुपये है। 
ऑटो रिक्शा के लिए निगम को ओर से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी ऋण एवं 6000- 
रु. अनुदान दिया जाता है, शंप राशि बैंक द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। 


स्काइट योजना 


इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनसूचित 
जाति के १8 वर्ष से 5 वर्ष तक को आयु के व्यक्तियों को तथा 45 वर्ष तक की विधवा/ 
अपाहिजों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। कुछ विशेष प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों को छोड़कर साधारणतया इन प्रशिक्षणार्थियों के लिए किसी प्रकार की योग्यता 
निर्धारितनहीं है। प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि 6 महा होती है। प्रशिक्षण मान्यत्ता प्राप्त 
संस्थाओं के द्वारा दिलवाया जा सकता है। यह योजना अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू है 
प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह निम्न रूप में भत्ता देय होता है- 
4... वृत्तिका (स्टाई फण्ड) 350/- रु, प्रतिमाह 
2. संस्था को मानदेय 200/- र प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी 
3. कच्चा माल 75/- र. प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी 
4. टूलकिट कुल 800/-₹ प्रति प्रशिक्षणार्थी 
अस्वच्छ कार्य प्रे मुक्त हरिजनों की पुनर्वास योजना 
मैला ढ़ोने जैसे घिनौने कार्य में लगे हुए हरिजतों फो मुक्त कराने हेतु उन्हें विभिल 
व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलवाकर रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था कर मदद की जाती हैं। 
॥5 से 50 वर्ष तक को आयु वर्ग के युवक-युवतियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिलवाने हेतु 
कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। इस कार्य मेंलगे हुए युवक-युवत्तियों का सर्व 
नगर पालिका अथवा भगर परिषद द्वाप किया जाता है| परियार के लिने भी व्यक्ति इस 
धंप मे लग हते हैं, उन्हें अलग से इकाई मानते हुए लाभान्वित किया जाता है। त्रण 
आना पत्र भागरपालिका, नगर परिषद ह्वाग्य उपलब्ध करवाया जाता हैं एवं विभिल 
व्यवमायों हेतु 4 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक ड्ारा ऋण उपलब्ध करवायाजाता है। इस हेतु 


रस अतुदान दर 0,000/- रु. होती है। इस योजना में चथनित स्वयं ही पात्र होते 
5... अंदि एक परिवार में दो व्यक्ति कार्य में लगे हुए लें लो दोनों को समाव रूप से अलग- 
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अलग १0,000/- रु. अनुदान देय होगा। इसी कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को ऋण एवं 
अनुदान सूअर पालन, झाड़ू बनाना, टोकरी बनाता, बास की वस्तु निर्माण, चूना भट्टा, 
इंट-भद॒टा, सीमेट कंकरोट ब्लांक, टाइपिंग, बिजली को दुकान, सैनेटरी की दुकान, 
ऑटो रिक्शा/साइकिल की दुकान, आयर रिपैयर, पानी टंकी निर्माण, स्थोक्रेशर, टैन्ट 
हाउस, फोटो कॉपियर आदि व्यवसायों हेतु देय होता है। 


सपम्बल योजना 


सम्बल योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के लोगों की 50 प्रतिशत से अधिक 
'की आबादी घाले चयनित गांवों में गरैबी कौ रेखा से नीचे जीवन यापतर करने वाले 
परिवारों को सम्बल प्रंदाव करने के लिए बनाई गई है।इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 
जिल्लें में प्रतिमाह एव गाँव को शत-प्रतिशत रूप से लाभान्वित कर उसका सर्वांगीण 
'विकास किया जाता है। 


प्रक्रिया 


संबंधित जिले के परियोजना निर्देशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरेण विभिन 
अधिकारियों के साथ सम्बल गाव में जाजम बैठक आयोजित करते हैं, जिसकी सूचना 
एक माह पूर्व विकास से संबंधित सभी अधिकारियों को भिजवाई जाती हे | निश्चित किये 
गये समय, स्थान एवं दिन की सूचना पटवारी, ग्रामसेवक, अध्यापक, सरपंच, महिला 
संस्थान आदि को भेज दी जाती है । जाजम बैठक के लिए दरी, पेट्रोमेक्‍्स, लाइट आदि 
की व्यवस्था निपग के अ्जट से को जाती है। जाजम बैठक हेतु अधिकतम 500/- रु. 
प्रति बैठक व्यय किया जा सकता है । बैठक में अधिक से अधिक अनु जाति के परिवार 
शामिल हों, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। 


समूह बनाना 
जाजम बैठकों भें विभिल व्यवसायों एवं जातियों के समूह चिन्हित किये जाते हैं 

अैसे>कृषक, बुनकर, पशुपालक, मेला दोने वाले परिवार, मजदूर महिलाएँ आदि | सम्बल 

गाँव की समस्याओ को ध्यान में रखते उक्त बैठकों में समूहों को संचालित की जा रही 

विभिलन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है एवं सर्वेक्षण हेतु तिथि निर्धारित की 

जाती है । 

सर्वेक्षण 


सम्बल योजना के अन्तर्गत चयनित गाँव में गरोबी की रेखा से नीचे जीवन यापन 
'करने वाले शत-प्रतिशत परिवारों का सर्वेक्षण कर उनकी रुचि के अनुसार योजनाओं का 
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चयन किया जाकर उन्हें तदनुसार लाभांवित किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति 
विकास वित्त निगम (एन. एस. एफ. डी. सी.) के परिप्रेक्ष्य में गरीबी की रेखा से नीचे 
जीवन यापन करने वाले परिवारों को डबल टू पावर्टी लाइन के आधार पर ऋण उपलब्ध 
करवाये जाने की कार्यवाही की जाती है। एन. एस. एफ डी. सी. के परिप्रेक्ष्य में गरौची 
'की रेखा की सीमा से दुगुने के 3,952 रु. के आधार पर प्रति व्यक्ति को ऋण दिलवाने 
हेतु कार्यवाही की जाती है। 

शिविर 


सर्वेक्षण के पश्चात्‌ निर्धारित दिनांक व स्थान पर शिविर का आयोजन कर 
विभिन्‍न योजनाओं के प्रपत्र भरवाये जाते हैं एवं पटवारी तथा ग्रामसेवक से सत्यापन 
करवाकर संबंधित बैंक अथवा एन एस. एफ, डी. सी. से लाभांवित करवाया जाता है। 
पात्रता 


१. . लाभार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति होना चाहिए। 


2. लाभांवित परिवार को वार्षिक आय 20,000/- रु. से अधिक नहीं 
होनीचाहिए। 


3. लाभार्थी बैंक का अवधिपार ऋणी नहीं होना चाहिए। 


4... लाभार्थ द्वाय पूर्व पूर्वमें 6000/-रु. अनुदान प्राप्त नहीं किया गया हो। 


5... लाभार्थी संबंधित क्षेत्र का मूल निवासी होना चाहिए। 
अनुदान 


इकाई लागत का ५0 प्रतिशत अथवा अधिकतम 6000/- दोनों में से जो भी कम 
हो, अनुदान दिया जाता है। 


योजनाएँ 

हे हि «जाई. आर. डो. पी. के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की योजनाएँ जैसे पम्पसैट, 
कुओआं गहरा करना, दुकान, शिल्पी शाला, उन्दत कृषि यंत्र, कुक्कट पालन, पशुपालन, 
उद्योग, विद्युत कनेक्शन, ऑटो रिव्शा आदि। 


हि हक ग 72448 28% 'उपलब्ध करवाना अथवा रोजगार करने योग्य 
म म्म्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स , बी. एड., एस। टी. सी. सेनिटरी इन्सेपेक्टर, 
हे गलीचा चुनाई, होजरी प्रशिक्षण आदि दे मटर 
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विशेष योजनाएं 
विशेष बोजनाओं के अन्तर्गत विम्न योजवाओं हेतु ऋण उपलब्ध करवाया 

जाता है - 

3... फुटबोयर योजना (जूते में पी वो स्री.स्परेल दिपक्राकर मशीन से प्रेस कर 
जूता निर्माण करना)। 

2... दुध्यरू पशु योजना 

3. थी व्हीलर क्रय करना 

4... भूमि सुधार योजना 

5. गृह उद्योग योजना 
गलीचा, होजरी व कलात्मक दरो बुनाई आदि। 
मत्स्य पालन) 
खादी ग्रारोद्योग कमीशन कौ योजनाएँ 

सामूहिक पम्पसैट योजना 


अनुसूचित जाति के लघु/सीमान्‍्त कृषकों को 3 से 5 के समृह में सिंचाई सुविधा 
उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना घवाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक समूह 
के घास स्वयं का कुआं होता चाहिए तथा न्यूनतम 3 ईैक्टेयर व अधिकतप दस हैक्‍्टेयर 
भूमि होदी चाहिए। इन कारतकारों को 5 से 8 अखबशक्ति का डीजल पम्पसैंट मय 
ऐस्रेसरीज दिया जाता हैं। पम्पसेट को इकाई लागत 5,000/- रु. से 8,000/- रु होती 
है। इससे अधिक लागत आने पर प्रार्था को स्वर्य बहन करनी पड़तो है। पम्पसैट 
राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज के माध्यम से दिलवाया जाता है। यदि कुएं पर विद्युत 
ऊनेवणन हैं तो विद्युत पप्पसैट भी दिलवाया जा सकता है, परन्तु इकाई लागत पूर्व के 
समान ही होगी। 


क़्फ 


व्यक्तिगत पम्पसैट योजना 


अनुसूचित जाति के गरौबी रेखा से नीचे जोदन यापत करने वाले एवं सोमान्त 
कृषकों को अपती भूमि पर सिंचाई के साधतव विकसित करने को दृष्टि से 5 से 8 
अश्वशवित के पम्पसैट मय सहायक सामग्रो के उपलब्ध कराये जति हैं । निगम द्वारा इस 
शोजवात्तर्गत इकाई लागत का 50 प्रतिशद या रु. 6000/- जो भी कम हो, अनुदातस्वरूप 
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उपलब्ध कराया जाता है, शेष बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। प्री प३ 
विकाप्त अधिवारी के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं 


बोरिंग एवं ब्लाघ्टिंग यौजना 


जिन अनुसूचित जाति के कारतकारों के स्वयं के कुएं हैं एवं उनको गहराई है 
तो बोरिंग अधवा ब्लास्टिंग से गहराई बढ़ाई जा सकती है। कुएं की गहराई बढ़ाने से उते 
स्तर बद्‌ जाता है। इस योजना के अन्तर्गत चौरिग अधवा ब्लास्टिंग काकार्य भेजते 
विभाग अथवा गजस्थान एगो इण्डस्ट्रोज कारपोरेशन के माध्यम से करवाया जा सकती 
है। ब्लास्टिग की इकाई लागत 7200/- रु, प्रति कप है तधायोरिग की इकाई लग 
4590/- रु. से 29860/- रु. तक हो सकती है।योजना के अन्तर्गत इकाई लागत का 50 
प्रतिशत अधवा 6000/- जी भी कम हो, अनुदान के रूप में देय होता है। अनुदित के 
अतिरिक्त शेष राशि बैंक ऋण से उपलबध करवाई जाती है अथवा लापार्थी द्वात स्वयं 
अपने साथमों में जुटाई जाती है। 


शिल्पी शला योजना/बुनकर शाला योजना 


अनुसूचित जाति के शिल्पकायों एवं बुनकर्री की कार्यश्षपता में वृद्धि के लिए इस 
योजना के अन्तर्गत उनको स्वयं को भूमि पर शिल्पी शाला/बुनकर शाला (49 70 फीट 
साइज) बनाने को स्वीकृति दो जातो है । इसको इकाई लागत 8,000/- रु. है। अतुदात 
के रूप में 6000/- रु. देय होते हैं । अनुदान के अतिरिक्त शेप राशि बैंक ऋण से अधर्ा 
स्वयं के साधनों से व्यय को जातो है। 


डनत कृषि यंत्र योजना 


योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कृपकों को कृषि कार्य हेतु कृषि यंत्र 
उपलब्ध करवाये जाते हैं ।इस योजना में विशेष खाद्याल उत्पादन कार्यक्रम एक अभदा 
एक से अधिक कृषि यंत्रों हेतु अधिकतम 6000/- रु. अथवा यंत्रों के मूल्य का 90 
प्रतिशत, जो भी कप हो, अनुदाय देय होगा। 


'कुक्कुट पालन योजना 
'पह योजना पशुपालन विभाग के माध्यम से चलाई जाती हैं। इस मोजना के 
बा इस सौजनां 
करत कुचित जाति के गरोदी को रेखा से नीचे जोबन यापन करने वाले परिवारों की 
हक पेट करने हेतु गौष व्यवसाय के रूप में कुक्कुट पालन हेतु 209 मुर्गियों की 
का है। इनकी लागत १8,000/- रु, जिसमें से 6000/- रु. अनुदान राशि व 
? नैक ऋण द्वाथ अभवा लाधार्थी स्वये द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। 
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दुग्ध विकास योजना 

( अ) उलत नस्ल की गाय उपलब्ध करवाना-इस योजना के अन्दर्गत अनुसूचित 
जाति के गरीब परिवारों को स्थानीय उन्नत नस्ल की 4 गायें उपलब्ध करवाई जाती हैं, 
जिसकी इकाई लागत 35,000/- र॒है। 6000/- र अनुदान तथा रोष राशि बैंक ऋण के 
रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। 

(ये) उनत नस्ल की भस उपलब्ध दारवाना-इस योजना के अन्तर्गत गाय 
योजना की सभी शर्तें लागू होती हैं ।इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चाण में साढ़े छः लीटर 
दूध प्रतिदिन उपलब्ध करवाये जाने वाली गैंस उपलब्ध करषाई जाती हैं तथा 8 महीने 
पश्चात्‌ द्वितीय भैंस उपलब्ध करवाई जाती है ।तथा 8 यहीने पश्वात्‌ द्वितीय भैंस उपलब्ध 
करवाई जाती है । *सि की इकाई लागत 36,000/- रू है, जिसमें रो 6000/- र. अनुदान 
के अतिरियत शेष राशि बैंक ऋण द्वारा अथवा स्वर्य द्वारा चहन की जाती है। 

विद्युतीकरण योजना 


अनुचित जाति के लपु(त्रीमाल्त कृषकों के कुओं पर सहायता देने के उद्देश्य से 
यह योजना प्रारंभ की गई है। गजर्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा साथारणत; 22 500/- 
रू ग्रहण कर विद्युत कनेवशन दिया जाता है। योजना के अन्तर्गत चयनित प्रत्येक कृपक 
वो विद्युतीकरण पर लागत का 50% अथवा 6000/- रु जो भी कम हो, अनुदात दिया 
जाता है। योजना का शेष व्यय कृषक स्वयं द्वार वहन किया जाता है। 


प्रधानमंत्री रोजगार योजना 
चात्रता की गार्ते 


4... आयु 8 से 35 वर्ष ( अनुसूचित जाति/जनशाति, भू पू. सैनिक, विकलाग 
एवं महिलाओं के लिए १8 से 45 वर्ष 


2... शैक्षणिक योग्यता -आठवीं पास (कम से कम आठवीं पाप अथवा रारकार 
हाग प्रायोजित कम से कम छ माह की तकनीकी प्राप्त) 


3... पारिवारिक आय-सपस्त स्त्रोतों से 24000/- रु. वार्षिक से अधिक ने हो। 
4... निवासी-कम से कम जिले का 3 वर्ष से निवासी हो। 
योजना की विशेषताएँ 


१. व्यापार हैतु । लाख एवं अन्य उद्योग सेवा शेतु अधिकतम दो लाख की 
चरियोजना हेतु ऋण सुविधा। 
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2... ऋण राशि का 45% ( अधिकतम 7 ,500/- रु. अनुदान) 


3... मार्जिन मनी 5% से 4625% योजना लागत का (अनुदान व मार्जिन मनी 
का योग 20% के घरावर से अधिक न हो। 


4... किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का ऋण अदायगी 
का दोषी (डिफाल्टर) युवा योजता में पात्र नहीं माना जावेगा। 


5... योजना में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर एवं 
अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों के लिए 22.5% और पिछड़े वर्गों के आवेदकों 
के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था है। 


6... एक लाख तक की परियोजनाओं पर कोलेटरल सिक्यूरिटी को बैंक द्वार 
मांग महीं की जायेगी। 


7... योजना में ऋण रिजर्व बैंक द्वाय निर्देशित व्याज दर से ब्याज का प्रावधान है। 


योजना में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मय आयु, शैक्षणिक योगयता, निवासी- 
प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि के साथ जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में प्रस्तुत करने पर 
ास्‍्कफोर्स कमेटी द्वारा युवा का साक्षात्कार लिया जाकर चयमोपरान्त आवेदन पत्र हेतु 
वाणिज्यिक बैंकों को अग्रेषित किये जाते हैं। बैंक ढ्वगा ऋण स्वोकृति के बाद जिला 
उद्योग केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण दिलाया जाता है, त्त्पश्चात्‌ बैंक द्वारा युवा को ऋण 
वितरण किया जाता है। 


मुख्यमंत्री जीवन रक्षाकोप योजना 


राजस्थान सरकार की गरीबों की जीवन रक्षा हेतु एक अभूतपूर्व पहल कर प्रथम 
बार प्रारंभ की गई है। यह एक अनूठी योजना है, जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे 
जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को, असहाय लोगों को गंभीर रोगों को जांच व अन्यत्र 
उपचार की सुविधा एवं आर्थिक सहायता प्रदान कराने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री 
अशोक गहलोत द्वारा “मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष” की स्थापना की गई है। 


रत यह योजना पात्र गरीब रोगियों को विशिष्ट चिकित्सालयों में अतिविशिष्ट चिकित्सा 
एं उपलब्ध कराने व चिन्हित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा सुविधा हेतु राशि का 
आवंटन यथ राशि द्वारा भुगतान की गई राशि का चुनर्भरण कराने व रोगी व उसके एक 
'परिचायक हेतु विश्वाम भक्तों की राशि के आवंटन के उद्देश्य से लागू की गई है। इस 
योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले रोगियों को चिकित्सा सुविधा एवं आर्थिक सहायता 
प्राप्त करने के लिये संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी 'शहरी क्षेत्र में 
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अधिशाषी अधिकारी 'आयुक्त नगरपालिका “नगर परिषदृ से गरीबी रेखा से नीचे 
अथवाअनुसूचित जाति 'जनजाति से संबंध रखने का प्रामाण पत्र प्राप्त कर जिला 
विकित्सालय के मुख्य विकित्साधिकारी को प्रार्थश पत्र प्रस्तुत करते पर प्रमुख 
चिकिंत्साधिकारी निर्धारित परिपत्र में अपनी टिप्पणी के साथ अनुमान को प्रमाणित कर 
मुख्यमंत्री जीवन रक्षां कोष समिति कीप्रबध कार्यकारिणी को भेजेंगे। अधिकारी जानकारी 
के लिये प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जयपुर से सम्पर्क करें। 


चिकित्सा एवं स्वासयि योजनायें 


चिकित्सा एवं स्वास्ये के क्षेत्र में भी सरकार हारा समयज-समय पर विभिन्‍न 
भोजनायें प्रारमी की गई हैं, जैसे- 


परिवार कल्याण कार्यक्रम, 

जनमगल कार्यक्रम, 

राजलक्ष्मी योजना, 

पल्स पोलियों कार्यक्रम आदि। 

परिवार कल्याण कार्यक्रम 

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत-दपत्ति जिनके दो यो दो से अधिक बच्चे हैं तथा 
फजिन्‍्हीते और अधिक बच्चों की इच्छा व्यवत की है तथा जिन्होंने परिवार नियोजन का 
साधन भी नहीं अपना रखा है ऐसे प्रतिरोधी दम्पत्तियों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के 
ज्लाभो की जानकारी देकर कोई न कोई साधने अपनने के लिये प्रेरित किया जाता है। 

जनमंगल कार्यक्रम 

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला एवं शिशु स्वास्थ्य को सम्बल प्रदान करता 
है। इस संदर्भ में जनमंगल कार्यक्रम महिलाओं को अधिक बच्चों को जनम, दो बच्चों के 
जप्म के मध्य कम अन्तर एवं कम उम्र में महिलाओ को प्रसव उत्पीड़न से मुक्त करने का 
अयात्त है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम ग्रामीण परिवेश में लैंगिक समादता, प्रति-पत्ि 
भें परिवार नियोजन हेतु आपसी संवाद को प्रोत्साहन एवं प्रजनन जागरूकता के माध्यम 
से सीमित परिवार हेतु अन्तयल साधनों की मांग को बढ़ाने तथा उसे पूर्ण करने के लिए 
अंग्रसर है। 

4 अप्रैल, 997 से राजय के सपस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्यक्रम लागू 
है। इस योजना के अन्तर्गत 500 से 2000 को जनसंख्या वाले गांव से एक जनमंगल 
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दम्पत्ति एव उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों में दो जनमंगल दम्पत्यों का चयन ग्राम 
की आप सहमति व सरपंच, पंच महोदय के साविध्य में किया जाता है। 


जनपमंगल जोड़ा/कार्यकर्त्ता क्या है? 
१. 25 से 35 को आयु के दर्म्पत्ति। 
2... संबंधित गाँव का स्थायी निवासी। 
3... कार्यक्रम के लिए स्वैच्छा से समर्पण को भावना रखता हो। 


4... जोड़ा स्वयं परिवार कल्याण का साधन ( अन्तराल विधियाँ) ठपयोग करता 
हो तथाजिसका परिवार छोटा हो। 


5... व्यवहार कुशल हो, जिसे जिसे स्थानीय समुदाय की स्वीकृति प्राप्त हो। 
6... मिद्रमहेल़ी जैमा व्यवहार करता हो। 
7... सम्प्रेषण (वाकपटुता) की कला जिसमें हो। 


8... पद़े-लिखे को प्राथमिकता दो जा सकती हो, लेकित शिक्षित होने को 
बंदिश नहीं है। 


ज़नमंगल जोड़ों के कार्य ( ज.म.जोड़ीं द्वाग योग्य दमपत्तियों को ) 


॥। . अन्तेसल साथनों (गर्भनिरोधक गोली एवं नियेध) आयरन गोली, ओआरएस 
का वितरण करना तथा हिसाब रखना। 


2... खाते को गर्ष निरोधक गोली एवं नियेध के खाभ और हानि को जानकार 

देता। 
. _ 3. विशेषत: गर्ष निशेधक गोलियों के दुष्प्रभाव एवं किन-किन स्थितियों में 

गोली नहीं लेवी चादिये, की जानकारी प्रदान करना। 

4-.. प्रजतन जागरूकता (स्त्रो और पुरुष दोनों को) 

माहवाही (अ) प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधनों की जानकारी देना। चक्र के 
मध्यव से सुरक्षित काल विधि को जानकारी देदा। स्तनपाव अवधि में महावारी बंद रहने 
सै गर्भ निरेध की जानकारी देना। 

(थे) प्रजनन अंगों की चगावट/क्रिया को जानकारीदेता। 

(स) गर्भ में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया की जानकारी देता। 
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5. याक्‌ चातुर्य (सपम्प्रेषण) के माध्यम से गर्भ निरोधक साधन अपनाने की 
प्ररेणा व सुझाव देना। 


6 लिंग संवेदनशीलता एवं स्व्री-पुरुष में विभेद के बारे में समझ विकसित 
कामना! 


7 प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्रों पर दो माह में एक बार आयोजित 'मिलन 
बैठक' में भाग लेना। 
राजलक्ष्मी योजना 


ग़जस्थान सरकार ने राजलक्ष्मी बॉण्ड योजना अक्टूबर 992 से प्रारंभ की है। 
'यह योजना बालिकाओं के कल्याण व उत्थान के लिए है। इस योजना से बाल बिवाहं, 
अशिक्षा, दहेज प्रथा, बालिका भ्रूण दत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों पर नियंत्रण किया जा 
सकती है। वहाँ छोटे परिवार की प्ररेणा व नागरिको को सुखी-जीवन की ओर कदम 
बढ़ाने का संदेश है। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना मे भारतीय यूनिट ट्रस्ट के सहयोग 
से रू 500/- का बालिका के नाम का निवेश 


उद्देश्य 

3. समाज में लडका-लड़की के भेद को समाप्त करना। 

2. बालिकाओं को उच्च शिक्षा सरलता एवं सुगमता से प्राप्त हो सके। 

3... विवाह एवं गृहस्थ जीवन सुखमय हो। 

4. मातृत्व के सम्पूर्ण दायित्व को सुगमता से निर्वाह कर सके। 
धात्रता की शर्तें 

... किसी भी आयु में दम्पत्ति द्वारा एक या दो संतानों पर नसबंदी करानेपर। 

2. ऑपोशन के समय पलोी गर्भवती न हो। 

3. दम्पत्ति के पांच वर्ष से कम उग्र की बेटी को/दोनों संतान 5 वर्ष से कम की 
बेटियाँ ऐने पर दोनों संतानो केनाम 500/- रु. का एक-एक बॉण्ड राजस्थान सरकार 
द्वार यू. री आई. में निवेश किया जाता है। 

4... सभी जाति/वर्गों हेतु समान राशि 4500/- रु. का बॉण्ड। 

निवेशित राशि रु. 500/- प्रति बालिका बीस वर्ष मे यूनिटधारक बालिका को 
'परिपक्वता दर से निम्नानुसार मिलेगी- 
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निवेश के समय बालिका की आयु परिपक्वता पर देय राशि 

(20 वर्ष की आयु होने पर) 

एक थर्ष तक2। हजार रुपये 

दो वर्ष तक ॥8 हजार रुपये 

तीन वर्ष तक5 हजार रुपये 

चार वर्ष तक3 हजार रुपये 

पाचं॑ वर्ष तक ] हजार रुपये 


इसके अतिरिक्त भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर घाषित बोनस भी 
प्रत्येक राजलक्ष्मी यूनिट धारक को परिपक्वता राशि के साथ मिलेगा। 


यूनिट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए क्या करें ? 


यदि किसी दम्पत्ति ने नसबंदी करा ली है और वे पात्रता को सभी शर्तें पूर्ण करते 
हैं तो उन्हें एक बॉण्ड प्रार्थना पत्र भरवाना होता है, जो उस चिकित्सा संस्थान, जहाँ 
नसबंदी की सुविधा ली गई है, के चिकित्सा अधिकारी अथवा खण्ड प्रा. सवा. केन्द्र पर 
अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों सहित उपलब्ध रहते हैं। इनके मार्फत ही उप मुख्य 
चिकित्सा एवं सवा, अधिकारी (प. क.), जयपुर को भिजवाये जाते हैं, जो अतिरिक्त 
निर्देशक (प. क.) राजस्थान को वास्ते निवेश हेतु अग्रेसित करते हैं। 


राजलक्ष्मी यूनिट के लिए पात्रता की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को अपनी 
पात्रता के लिए निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे- 
.. नसबंदी कराने का प्रमाण-पत्र। 


2... ऑपरेशन के समय पत्नी गर्भवती नहीं होने का प्रमाण-पत्र (ये दीनों प्रमाण 
पत्र उस केद्र के चिकित्सा अधिकारी से लिया जा सकता है जहाँ नसबंदी कराई है)। 


3... सत्तान की संख्या एवं उनकी आयु का प्रमाण पत्र-विकास अधिकारी/ 
तहसीलदार/नगरपालिका/राजपत्रित अधिकारी राशन कार्ड के आधार पर सरपंच ट्वाय। 


राजलक्ष्मी यूनिट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा सीधे ही बालिका के नाम रजिस्टर्ड 
डाक द्वारा भिजवाये जाते हैं। इस प्रक्रिया में थोड़ी देर हो सकती है। अत; यूनिट 
सर्टिफिकेट कुछ समय तक प्राप्त न हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है । राज्य सरकार 
ने लाभावित परिवार के लिए नसबंदी शिविर में/चिकित्सा संस्थान में सजलक्ष्मी यूनिट 


ग्रामीण दिकास डा 
योजना का प्रमाण-पत्र संबधित चिकत्सि अधिकारों स्तर से जारी किये जाने की व्यवस्था 
दो हुई है। इससे लाभार्थी परिवार को यूनिट प्रमाण-पत्र मिलने से उसका संतोष व 
विश्वास बना रहेगा। 
यदि किसी कारणवश राजलक्ष्मी यूनिट सर्टिफिकेट गुम हो जाता है तो निर्धारित 
प्रपत्र में केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से आवेदन करने पर डुप्लीकेट बॉण्ड 
जारी किये जाने का प्रावधान भी यू टी. आई. द्वारा किया हुआ है। 
पल्स पोलियों कार्यक्रम 
चोलियों रोग हमारे देश, प्रदेश एवं जिले के लिये अभिशाप है पोलियों बच्चों की 
एक घातक जानलेवा बीमारी है। यह हमारे देश में अपंगता का एक प्रमुख कारण है, 
परन्तु भोलियों जैसा पंगु बनाने वाले रोग नारकौय अभिशाप ही है, जिस किसी परिवार में 
ऐसे सर्वनाशी रोग कौ काली छाया पड़ जाती है, बह इसकी घोर यंत्रणा से जीवन भर 
पीड़ित रहता है। 
जवीन सहस्वराब्दी (2वीं सदी) की शुरुआत हक भारत को पोलियों से पूर्ण मुक्ति 
दिलाने हेतु वर्ष 995 से निरत्तर प्रतिवष्र पलस पोलियों टीकाकरण अभियान चलाया 
जाता रहा हे, जिसमें प्रतिवर्ष दो चरणोपें एक निश्चित दिवस को पहले 3 वर्ष व बाद में 
$ वर्ष तक के सभी बच्चों को बूथ पर पोलियों की अतिरिक्त खुग़कें पिलाई जाती हैं, 
जिससे पोलियों रोग से ग्रसित होने वाले रोगियों को सख्या में काफी गिरावट आई है। 
सम्रेक्कित बाल विकास सेवाएँ 
आंपनवाड़ी केद्धों के माध्यम से बच्चों के स्वासय, पोषण, शिक्षा आदि की यह 
एक विलक्षण योजना है। इसका संचालन महिला एव बाल विकास्र विभाग द्वारा किया 
जाता है। 
उद्देश्य 
इस कार्य क्रम मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है- 
4... 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का पोषण एवं स्वार्सव की स्थिति सुधाजा। 
2... बाल मृतयु रुण्णता, कुपोषण व स्कूल छोड़ने वाले बच्चों कौ संख्या में 
कमी करती; 
3. बच्चों में उचित मनोवैज्ञानिक, शारीकिर द सामाजिक विकास की भीवं 
डालता। 
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4... बाल विकास को प्रौत्साहन देने के लिए विभिन्‍न विभागों में परस्पर नीति 
एवं उनके क्रियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय स्थापित करना। 


5... उचित पोषाहार एवं पौष्टिक आवश्यकवाओं की देखभाल के लिए माताओं 
को योग्य बनाना। 


सुविधाएँ 

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत आंगनबाड़ी 
केद्धों के माध्यम से निम्न सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं- 

4. स्वास्थ्य जाच, 

2. बच्चों का टीकाकरण, 

3... पोषाहार एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, 

4... 300 दिवस के लिये बच्चों व महिलाओं को पोषाहार, 

5. बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य को जांच करना, 

6. अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करना। 
प्रक्रिया 


प्रत्येक जिले में ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन आंगनबाड़ी कार्यक्रर्त्ता 
एवं आंगनवाड़ी सहायक के माध्यम से किया जाता है एवं केद्धों पर प्रतिदिन समेकित 
चाल विकास गतिविधियाँ क्रियान्वित की जाती हैं इस हेतु राज्य सरकार की ओर से 
कार्यकर्त्ताओं को मेडिकल किट, दवाइयाँ, बच्चों को तोलने की मशीन एवं धात्री महिलाओं 
के लिए आहार आदि के वितरण की व्यवस्था की जाती है। 


कार्यो के सुपरवियन हेतु महिला सुपरवाइजर भी नियुवत की जाती है तथाआंगनबाड़ी 
कार्यकर्त्ताओं एवं सहायिकाओं को समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक 
परियोजना स्तर पर सचालित किये जा रहे समस्त कार्यों की देखभाल बाल विकास 
परियोजना अधिकारों द्वारा की जाती है जिला स्तर पर कार्यक्रम को समन्वित करने की 
जिम्मेदारी क्षेत्रीय ठप निदेशक द्वारा निर्वाह की जाती है। 


महिला विकास कार्यक्रम 


महिलाओं में चेतना पेदा करने एवं उन्हें चिकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 
वर्ष 4984 में राजस्थान सरकार ट्वाय यूनिसेफ के सहयोग से 5 जिलों में प्रायोगिक तौर पर 
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महिला विकास कार्यक्रम प्राइंभ किया गया था। कार्यक्रम की अभूतपूर्व सफलता को 
देखते हुए कार्यक्रम का धीरे-धीरे विस्तार किया गया एवं वर्तमान में महिला विकास 
कार्यक्रम ग़ज्य के सभी जिलों में जिला महिला विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित 
किया जा रहा है। 
महिला विकास कार्यक्रम के उद्देश्य 

7... महिलाओं एवं बच्चों को शिक्षा हेतु प्रेरित करना। 

2 महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूक करना। 


3... महिलाओ की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें विकास के विभिन्‍न 
कार्यक्रमों से जोड़ना। 

4. विभिन एजैसिियों से समनन्‍्वयन स्थापित कर महिलाओं एवं बच्चों को 
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजमार सेवाएं उपलब्ध करबाना। 

$ भहिला विकाश्न के महत्त्वपूर्ण व प्रत्यक्ष कार्यक्रमों की पहचान करना तथा 
महिलाओ के लाभार्थ इन कार्यक्रमों को गति देना। महिलाओं के लिए आर्थिक एव 
सामाजिक विकास के कार्यक्रमों का आयोजन करना। 

6. महिलाओ को सर्वांगीण विकास कर समाज में उनका अस्तित्व स्थापित 
करना। 
क्रार्यक्रम को प्रक्रिया 

महिला बिकास कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ग्राम स्तर पर महिला समूहों 
का गठन किया जाता है। इन महिला समूहो को कार्यक्रम के अन्तर्गत सचालित विभिल 
गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सशक्तिकरण प्रदाद किया 
जाता है। 

महिला विकास सुपरवाइजर '“प्रचेता” नियमित रूप से इन महिलाओं से सम्पर्क 
स्थापित कर महिला समूहों कौ विभिन्न गतिविधियाँ संचालित करवाने मे सहायताप्रदान 
करती है तथा महिला समूहों को दिशा-निर्देश प्रदान करती है। जिला स्तर पर कार्यक्रम 
से संभधित समस्त प्रशासनिक कार्य परियोजना निर्देशक द्वारा निर्वहन किये जाते हैं। 
आयोष्य कार्यक्रम 


अहिला विक्रास अभिकरण के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं 
रोजगार से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी उपलब्ध करवाने एवं विभिन्न प्रकार 
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'की सहायता उपलब्ध करवाकर समाज में उनका अस्तित्व स्थापित करने के उद्देश्य के 
कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवाये जाते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नानुसार हैं 


4..._ जाजम बैठक 
2... शिविर आयोजन 
3... कार्यशाला आयोजन 


4... महिलाहओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु विभिन प्रकार के 
प्रशिक्षण का आयोजन। 


5. महिला विकास कार्यक्रम से संबंधित विभिन्‍न विषयों पर विभिन विभार्गी, 
जनप्रतिनिधियों, अन्य एजेंसियों का आमुखीकरण। 


6. महिला विकास से संबधित मुद्दों पर सकारात्मक चातावरण निमाण हेतु 
रैली, नुक्कड॒-नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन 


7. बाल विवाह, वेमेल विवाह, दह्देज प्रथा, मृत्यु भोज, पदार्थ प्रथा आदि 
सामाजिक कुरीतियों फे निवारण हेतु अभियान संचालन। 


8... लैंगिक असमानता के निवारण हेतु कार्यक्रम आयोजन। 

9... बाल अधिकारी संरक्षण हेतु कार्यक्रम आयोजन। 

१0. पर्यावरण, एड्स, साक्षता एवं अन्य विभिन्‍न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन। 
सामूहिक विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम 


विवाहों पर होने चाला व्यय आप आदमी के लिए अत्यन्त कप्टप्रद है। इस व्यय 
की रोकने के लिए निर्धन व्यक्तियों को विवाह-व्यय में रहत प्रदान करने के लिए सन्‌ 
१996-9 से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। 


पात्रता 


].. १0 जोड़ों के सामूहिक विवाह पर पंजीकृत संगठनों, संस्थाओं, आयोजकों 
को अनुदान देय होगा। 


7: विवाह जोड़ों में लड़को की उम्र कम से कम १8 वर्ष तथा लड़के की उम्र 
कप से कम 27 वर्ष होनी चाहिए। 


आवेदन कौ प्रक्रिया 
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+। आवेदन दो प्रत्तियों थें निर्धारित प्रपत्र में भागा जाकर आयोजन से कम से 
क्रम १ दिन पूर्व जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाता है। 


2. जिला कलेकरर द्वारा प्रस्ताव परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास 
अभिकरण को सत्यापन हेतु प्रेषित किया जाता है। 


3. आयोजन के प्रश्चात्‌ परियोजना निदेशक द्वारा प्रस्ताव सत्यापित कर अनुशंपा 
सहित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत जाता है। 


अनुदान की स्वीकृति 


१. प्रत्येक आयोजनकर्त्ता/संस्था/संगठन/आयोजक को सामूहिक विवाह में 
सम्मिलित दम्पत्तियों की संख्या के अनुसार प्रति दम्पत्ति 70006. धनराशि देय होती है, 
परन्तु प्रत्येक आयोजन भर अधिकतम ५0,000 रु. की धनराशि से अधिक देय नहीं है; 


2... उक्त अनुदान राशि ड्राप/चैक के माध्यम से आयोजन के पश्चातृ देय 
होगी। 
3. अनुदान शशि को स्वीकृत जिला कलेक्टर के द्वारा दी जाती है। 
4. अनुदान राशि जिला महिला बिकास अभिकरण के माध्यम से देय होती है। 
विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान 


'ऐसो विधवा महिलाएँ, जिनकी आय रु 000 मासिक से अधिक न हो, कौ 
पुत्रियों के विबाह के लिये अधिकतम दो पुत्रियो तक रु, 5000-5000 प्रति पुद्री के 
विवाह के लिये विभाग द्वाग अनुदान स्वीकृत किया जाता है। 


पाता 


विभाग द्वारा निर्धारित ग्रारूप मे आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, 
जिसे भरकर पुनः विभाग में देना होता है। 


आवेदिका को आवेदन पद्र मे निम्त पूर्ति करनी चाहिये। 
१. पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र 

५2. आय प्रमाण पत्र 

3. पुत्री की उप्र का प्रमाण पत्र (+$8 वर्ष से कम न हो) 
4. वर की उम्र का प्रमाण पत्र (2 वर्ष से कम न हो) 


26 पंचायती राज संस्थाएँ : अतीत वर्तमान और भविष्य 


5... आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में जिला परिषद सदस्ए/सरएंच/पर्ष से 
प्रमाणीकरण करावें। 


6... कॉलम 5 को पूर्ति के बाद विधेयक/प्रधान को अभिशंपा करावें। 
7... शशि का भुपतान डिमांड ड्राफ्ट द्वाय किया जायेगा। 
8. आवेदन बिह के एक माह पूर्व करें। 

बिकलांग विवाह अनुदान 


विकलांग व्यक्ति से बिवाह हेतु प्रोत्साहन दिये जाने यायत सुखद जीवन योजवा के 
अन्तर्गत रु. 5000 का अनुदान विकलांग विवाह पर दिया जाता है, जिसमें वर या बधू 
दोनों में से एक का विकलांग होना आवश्यक है। 


पात्रता 


।.. इस विवाह हेतु प्रस्तावित व्यक्ति किसी भी जाति से संबंधित हो सकते 
2... आवेदक का विकलांगता प्रमाण प३ सेलग्र करें तथा आवेदन पत्र सदे 
कागज पर प्रस्तुत किया जा सफता है। 


3, विवाह की प्रामाणिकता सरपंच/जिला परिषद्‌ सदस्य/पार्षद/प्रधार/विधर्यक 
आदि में से किसी एक से करायो जा सकती है। 


4. प्रस्तावित जोड़े को उग्र बधू 38 वर्ष एवं चर 2 वर्ष का होगा चाहिये, की 
प्रमाण-पत्र सेलग्ने करें। 


$. इस अनुदान की स्वीकृति निदेशायल, जयपुर से को जाती है, अतः निदेशालय 
से प्राप्त स्वीकृत एवं डिमांड ड्रापट की प्राप्ति के बाद हो लाभांवित किया जायेगा। 
लोक जुम्बिश 
यह एफ जन आन्दोलप का नाम है। शब्द ' लोक' का अर्च है ' जन' तथा जुम्मिश' 


का अर्थ है 'आन्दोलन'।इस्त आस्टोलन का मुख्य ध्येय बालक-बालिकाओं को सपुचित 
रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना रहा है। 


लोक जुम्विश की गतिविधियों 


किला लोक जुम्बिश की गतिविधियाँ तथा उनको क्रियान्वित करते का तरीका 
निष्नातुार है - 
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१. महिला बिकास-लोगों में महिलाओं के बोर में, विशेषकर बालिकाओ 
कीं शिक्षा के बरे मे सकारात्मक सोच उभरे, इसके लिए गांवों मे महिला समूहों का गठन 
किया जाता है । ग्राम सभा में बातचीत की जादी हैं तथा पुरुषों को समझाने की कोशिश 
की जाठी है। महिलाएँ पुरुष के बराबर कार्य करती हैं, जिम्मेंदारी सभालती हैं तथा ऐसा 
कोई कारण नहीं है कि उन्हे पुरुषो के मुकाबले कमजोर अथवा असमान समझा जाये। 

2... शाला मानचित्र-गाव में प्रेरक दल का गठन किया जाता हे, जिसके 8- 
१0 सदस्यों में एसक-तिहाई पहिला सदस्य होती हैं यह प्रेरक टल गाजबार तथा परिवार 
सर्वे करता है, जिसके आधार पर कोशिश की जाती है कि उन सभी गायों, ढाणियों, 
मंजरों, चको, पुर्लो आदि मे, जहाँ विद्यालय नहीं है, वहाँ प्राथमिक विद्यालय, शिक्षाकर्मी 
शाला अथवा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए मानदंड तक किये जायें। 

3... सूक्ष्म नियोजन-हर परिवार के बालक-बालिकाओं के नामांकन, नियमित 
उपस्थिति व प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करते की ओर प्रतिबद्धता से ध्यान देने के लिए 
शाला! मानचित्र तैयार करने के साथ-साथ हर परिवार को उनके बच्चो को शिक्षा के लिए. 
उनकी अपनी जिम्मेदारी का अहसास करवाया जाता है। 

4... शिक्षक को उचित सम्मान देना-लोक जुम्बिश में शिक्षकों के लिए 
भर्त्सता के वातावरण को समाप्त कर शैक्षिक नियोजन तथा क्रियास्त्रयन के हर पहलू पर 
उनकी भागोदारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। 

$. प्राथमिक शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाना- 

क. शाला भवनों का सुधार 

ख. शिक्षकों का प्रशिक्षण 

गे. न्यूनतम अधिगम स्तर लायू करना 

शा पाठ्य पुस्तके दिलवानां 

ड. शाला उपकरण डपलबध करवाना 

च.  अमौपचारिक शिक्षा- 6 से 4 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे, जो किन्हीं 
अधपरिहार्य कारणों से अनौषचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए 
अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करना। 

छ अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशेष कार्यक्रम। 
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लोक जुम्बिश का विशेष प्रयत्न है कि इन जातियों की बच्चियों की शिक्षा में आ 
रही कठिनाइयों को दूर कर इन्हें अन्य वर्गों के बालक-वालिकाओं के बराबर शिक्षा को 
सुविधा उपलब्ध करवाना तथा जरूरत पड़ने पर निःशुल्क परिधान तथा छात्रावाम एवं 
आश्रम शालाएँ चलाने की व्यवस्था करना। 


परियोजना के चरण 


लोक जुम्बिश परियोजना सन्‌ 992 से शुरू होकर विभिन्‍न चरणों में क्रियाखित 
होकर सन्‌ 2000 तक राजस्थान के सभी हिस्सों में पहुँच जाएगी। 


सरस्वती योजना 


“सरस्वती योजना! ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं के लिए शिक्षा के सार्वजनीकरण 
हेतु नवीनतम कड़ी है। ग्रामीण क्षेत्र की आठवीं कक्षा उत्तीर्ण महिला कम से कम दर्म 
बालिकाओं को लेकर अपने निवास अथवा स्थानीय स्तर पर सरस्वती विद्यालय प्रारंभ 
करती है। सरस्वती विद्यालय चलाने वाली महिला को सरस्वती यहिन कहा जाता है। 


वित्तीय प्रावधान 


सरस्वती विद्यालय चलाने वाली सरस्वती बहिन को 600/- रु. विद्यालय सामग्री 
हेतु प्रदान किये जाते हैं । मानदेय के रूप मे सरस्वती बहिन को तीन साल के लिए 4000/ 
+ रु. दिये जाते हैं जो क्रमश: 000/- रु., 500/- रु. तथा 500/- रु. प्रधम, दिवीय 
एवं तृतीय किश्त के रूप में दिये जाते हैं । 
प्रशासनिक व्यवस्था 


दे उपजिला शिक्षा अधिकारी तथा पंचायत समिति के शिक्षा प्रसार अधिकारी इनका 
क्षण कर सकते हैं । सरस्वती वहिन दस अथवठ ठसके अधिक बालिकाओं के केंद्र 
परपढाती हैं। कक्षा प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा सरस्वती बहिन अपने स्तर पर लेती है 
तथा कक्षा तीन से पांच तक को परीक्षाएँ समान परीक्षा योजना के तहत नजदीकी 
प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं को नामांकित करवा कर सम्पन्न करवाती है । सरस्वती 
बहिन, बालिकाओं को पढ़ाने की फीस लेने के लिए स्वतंत्र होती है। 


नवोदय विद्यालय 


प्रद्ाय एकता को प्रोत्साहित करने तथा प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी पूर्ण क्षमता 


विकसित करने के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने प्रत्येक जिलें में एक 


2 विद्यालय “नवीदय विद्यालय! के नाम से प्रारंभ किया है । संबंधित जिले के 
डाव-छात्राओं को चयन उपरांत अधिकतम 80 विद्यार्थियों को कक्षा 6 में प्रवेश दिया 
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जाता है। प्रवेश हेतु चयन परीक्षा आयोजित को जाती है। 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्र के 
बालक-बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के 
लिए भी आरक्षण व्यवस्था हैं। इन विद्यालयों में अध्ययनरव विद्यार्थियों को शिक्षा, 
आवास, पौशाक, पाठ्यपुस्तकें, लेखन सामग्री, आने व जाने का रैल/बस किराया आदि 
निःशुल्क उपलयध करवाया जाता है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 42 के विद्यार्थियों की 
अध्ययन व्यवस्था है। 


राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला 


प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कौ दिशा में अमेक प्रयासों के बावजूद हम 
इसके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहों कर पा रहे थे। राजकीय विद्यालयों के साथ-साथ 
लेक जुम्बिश, शिक्षा कर्मी योजना, डीपीईपी, अनिवार्य शिक्षा, अनोपचारिक शिक्षा, 
साक्षरता, आगनबाड़ी और न जाने कितने नाम पथथम्रिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के 
शक्ष्यो के प्राप्ति की दिशा मे जुडते रहे हैं, किन्तु परिणाम कुछ विशेष उल्लेखनीय नहीं 
निकले। 


राजस्थान स्थापना की स्वर्ण जयन्ती के सुअव्तर पर राज्य सरकार ने इन उद्देश्यों 
की पूर्ति हेतु दृढ़ सकल्प से बालकों को शाला में लाने की बजाय शालाओ को बालकों 
के घरों तक ले जाने की निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप राजस्थान राज्य आज शालामय 
हो गया है। द्ाणी-छाणौ, बस्ती-बस्ती, मजरे, मोहल्लों, वार्डों, का चयन कर प्राथमिक 
शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने का राज्य सरकार ने निर्णय कर १6000 शिक्षा केन्द्र खोलने 
की घोषणा की एवं इन शिक्षा केज्रों का नाम '“ राजीव गांधो स्व जयंती पाठशाला” रखा 
गया। पूर्व की स्थितित एवं अनुभवों के आधार पर यह भी निर्णय लिया गया कि इब 
पराठशालाओ मे शिक्षण कार्य करने की स्वीकृति दी जाये ताकि बालक/बालिकाओं का 
नियमित कार्य चलता रहे। 

राजीब गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला कहाँ-कहाँ-ऐसे विद्यालय-विहीन ग्राम, 
ढ़ाणी, मजरे, बस्ती, मोहल्ले में जहां- 

सामान्य क्षेत्र 200 की आबादी बाले ग्राम-दाणियों में 6 से ॥4 वर्ष की आयु बर्ग 
के 40 बच्चे उपलब्ध हों, एवं जिसकी एक किलोमीटर की परिधि में किसी प्रकार की 
शिक्षदण सुविधा उपलब्ध न हो। 

मरुस्थलीय/जनजाति/मगरा/डांग क्षेत्रों मे 450 की आबदी चाले प्राम/दाणी/मजरों 

€- आयु वर्ग के 25 बच्चे उपलब्ध हों एवं जिसकी एक किलोमीटर की परिधि में 

शिक्षण सुविधा उपलब्ध न हो। 
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राजीव गांधी स्वर्ण जय॑त्ती पाइशाला-स्थान का चयन कैसे-प्रःयेक ग्रांम पंचायत 
में सर्वप्रथम 2 अध्यापकों को क्षेत्र का सर्वे कराने हेतु लगाया गया जिसमें शिक्षा के थेत 
से जुड़ी समस्त शिक्षण संस्थाओं का विस्तृत विवरण तेयार कर निर्धारित मापदण्ड की 
पूर्वि चाले स्थान एवं शिक्षा सहयोगियों के चयन व प्राथिमिकताओं को सुनिश्चित किये 
गए जो दिनांक 30.04 99 तक कर लिया गया। 


दिनांक 5.99 को एक साथ राज्यभर में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। 
इसमें अधिक से अधिक स्थानीय निवासी भाग लें यह सुनिश्चित किया गया। श्लतपा 
में अध्यापक द्वाग्न तैयार विवरण एवं प्राथमिकता को पदकर सुताया गया, जिसमें थे 
सभा ट्वाप उक्त प्राथमिकताओं में से सर्वोच्च प्राथमिकता वो स्थान का पाठशाला खोज 
हेतु चयन किया गया। 


जिन ग्राम, ढाणी, बस्ती में उक्त राजीब गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएँ खोली 
जानो थीं उन वार्ड के बयस्क निवासियों द्वारा ठसी दिन क्षाम सभाका आयोजन किया 
गया, जिनमें उक्त प्रस्तायानुमार सूचना देने केठपरानत यह सुनिश्चित किया गया कि बह 
पर 6- आयु वर्ग के 40/25 बालक/बालिकाएँ ठपलब्य हैं एवं एक किलोमीयर की 


परिधि में फोई रिक्षण सुविधा नहीं है। इस सभा का संचालन पंचायत समिति के 
अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया गया। 


आम सभा यें शिक्षा सहयोगी के चयन के बारे में निर्धारित योग्यता , वरीयता, सवा 
शर्तों की घोषणाएँ की जाकर योग्य आशार्थियों के आवेदन पत्र उसी आम सभा में प्रात 
कर उनका परीक्षण कर वरीयता सूची तैयार की गईं तथा १200 रुपये प्रत्रियाह के मानदेय 
पर शिक्षा सहयोगी का चयन किया जाकर उनके वचन पत्र भरवाया जायेगा। 


जाला भवन की व्यवस्था-कैसे-चार्ड सभा के प्रस्ताव में हो शाला भव्त के 
आन का चयन किया गया। सार्वजकिन भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में दानदाताओं 
से भी भूमि से हेतु ली गई। भवन पूर्णरूपेण यदि कोई दानदाता दे तो प्राथमिकता ऐसे 
पस्ताव्र को देने का भी प्रावधान है। 

सावर्जनिक स्थान पर भवव 


कस ॥; विप्यण हेतु धनराज्षि का प्रावधान दसवें वित्त आयोग/ 
ज्य वित्त आयोग की राज्षि में 


02480 से किया गया एवं मजदूरी पर व्यय अकाल राहत के 
तत स्वीकृत किया गया। भवतों का निम्रण स्वीकृत विभागीय अनुसार किया गया 
है। लोक जुम्बिश, डीपीईपो 


| अन्तर्गत स्वीकृत भवन गरियोजना कार्यक्रम के 
अनुपोदित नवशी के आतुसार हुए हैं। कृत भवन निम्ग्रण उस परियोजना 


ग्रामीण विकास उा 


शिक्षण कार्य-किसके द्वारा-इन पाठशालाओं में स्थानीय निवासियों को ही 
प्राथमिकता दी जाकर राजय सरकार द्वारा इनसे शिक्षण कार्य करवाने का निर्णय लिया 
गया ताकि पाठशालओं में इनकी लगातार उपस्थिति के फलस्वरूप बालक/बालिकाओं 
के नामाकन एवं उहराब में यृद्धि हो सके। यह शिक्षक स्वयं के लिए '' शिक्षा सहयोगी '" 
'कहलाते हैं। 


शिक्षा सहयोगी-कौन कैसे-शिक्षा सहयोगी हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर 
सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी होगी। दुर्गम, दूरस्थ रेगिस्तानी एवं जनजातीय श्षेत्रों/स्थानों पर 
न्यूनतम योग्यता आठवीं पास है परन्तु संबंधित वर्ग में अधिकतम योग्य आशीर्थी का 
चयन किया गया है। ये शिक्षा सदयोगी उसी ढाणी, बस्ती, ग्राम वार्ड के निवासी हैं जहाँ 
राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोली गई है 

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला की श्रेणी हेतु जो कोई वार्ड 
आरक्षित है वहाँ उसी दर्ग के शिक्षा सहयोगी का चयन करने का प्रावधान है जिसमें 
महिलाओं में विधवा/परित्यक्ता को प्राधमिकता दी जाती है। आरक्षित श्रेणी में योग्य 
आशरर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य श्रेणी के आशार्थियों का चयन किया 
जा सकता है। 

शिक्षा सहयोगगियों का चयन-किनके द्वाग-इस हेतु चयन समिति का गठन 
'मिस्तानुसार किया शया- 


3.. सरपच अध्यक्ष 

2... ग्राम सेवक सचिव 

3. वार्ड पंच सदस्य 

4. नजदीकी विद्यालय का प्रधानाध्यापक सदस्य 

$... वार्ड में कार्यरत महिला कर्मचारी सदस्य 
जिसका मनोनयन विकास अधिकारी करेगा 

6... विकास अधिकारी का प्रतिनिधि सदस्य 


चयन समिति द्वारा मूल प्रमाणपत्रों को जांच भली प्रकार कर शिक्षा सहयोगियों को 
4200/- रुपये प्रतिमाह मानदेयग्राम पंचायत घर किया गया है! शिक्षा में गुणवत्ता को 
दृष्टि से अप्रशिक्षित शिक्षा सहयोगियों कौ एक माह का शिक्षण-प्रशिक्षण भी दिया गया 
है तथा एक सप्ताह का अभिमुखोकरण प्रशिक्षण भी दिया गया है। 
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शिक्षण ममाग्री-इन पाठ्शालाओं हेतु न्यूनतम आवश्यक शिक्षण सामग्री की 
उपलब्यता हेतु 4550 रुपये प्रति पाठशाला का प्रावधान रखा गया है। 


राष्ट्रीय बचत योजनाएँ 


अधि्ाश व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते के साथ अरे 
आय में से थोड़ी- थोड़ी बचन करते हैं । आज के संदर्भ में गरवी उँवन को अनिश्चितवाओं 
को घ्यात में रखते हुए बचने अनिवार्य अंग बन गया है। प्रतिस्पर्धा के दस युग में व्यक्ति 
को जीवन में हर कदम पर धन की आवश्यकता होतठी है, दिसकी पूर्ति आय में से नियमित 
बचत से हो संभव है। 

यही बचेत भविष्य की आवश्यक्रओं को पूरा करके एक सुखद जीवन प्रदान 
'करती है। वैसे तो बचत के अनेक उपाय हैं जेसे-डाकबर, शेयर बाजार,चैंक में जमा 
'कराना, जीवन चीमा आदि। 





किन्तु इनमें से डाकघर अल्प बचत योजगाएं सर्वश्रेष्ठ हैं। टन योजनाओं में 
घनरगाशि सुरक्षित रहने का साथ ही पूंजी बाजार विधयक जोखिम नहीं रहती, साथ ही 
आकर्षक बयान, आयकर में राहठ, वग्रेम व बोमा सुविधा भी ठपलव्य है। साय ही इन 
योजना में जमसा जि का 80% दीर्वकालीन ऋण के रूप में केद्ध सरकार से यज्य 
सरकार को उपलब्ध होता है, जो किप-देश के विकास कार्यों में काम आती है। अल्प 
बचत को कई योजनाएँ हैं, जिनमें अपनी सुविधानुमार सशि जया कराई जा सकठों है। 
4. किसान विकाम यत्र 


किसान विकास पत्र किसी भी ठप डाकथर से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रात 
किये जा सकते हैं। ये 500, 000, 5000, 0/000 एवं 50,000 रु. मूल्य वर्ग में 
उपलब्ध हो सकते हैं। इनमें जमा यशि सादे छः वर्ष में दुगुनी होनी है दया दवाई वर्ष बाद 
भी जमा राशि ब्याज सहित बापस प्राप्त ही जा सकती है । किसान विकास प्र में कोई भी 
व्यवित स्व के काम से अथवा स॑युक्‍्त नाम से किदती भी राशि उमा 
2. डाकघर आवनी जमा खाता 


अचार डाकबर आरती जन खाठा किसी भी डाकबघर में न्यूववम 0/- रू. तथा इसके 

से खावा कप अक ययि में कितनी भी यणि से खोला जामकठा है। जिदनी राजि 
खाला गया उतनी शशि ला 3. 2.2, 

2. है दवती राशि प्रमियाह डाकबर में 5 वर्ष ठक जमा करनी होगी।इस 


खाते पर 70:5% वार्षिक दर से ब्यज देय टै 2274 ् 
3,738 रढै देयदे। '- रू. के खाते बाद दे. 
देय होवे है। तप ६€400/- रू. के खाते पर 5 वर्ष बाद र. 7896 
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3. डाकघर मासिक आय योजता 


इस योजना में न्यूनतम रु. 6000/- तथा इसके गुणक में राशि जमा कराई जा 
सकती है ( कोई भी व्यक्ति एकल नाम से 3 लाख रु. च संयुक्त जमा से 6 लाख रु. तक 
जमा कण सकता है। जपा राशि पर 4% वार्पिक की दर से प्रतिमाह ब्याज डाकघर से 
प्राप्त किया जा सकता है । जैसे 6000 रु की जमा राशि पर 55 रु. प्रतिमहा ब्याज देय है। 
इसके अतिरिक्त जाम राशि पर € वर्ष पश्चात्‌ 70% बोनस देय है। आवश्यकता पड़ने पर 
एक वर्ष पश्चात्‌ 5% क्ौती करके व तीन वर्ष बाद पूरी जमा यशि वापस प्राप्त कौ जा 
सकती है। सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिये एक आदर्श योजना है। 


4, राष्ट्रीय बचत पत्र ( आठवां ५४ ि( 


राष्ट्रीय बचत पत्र में मा राशि ह( आयकर की धारा 88 'एवं 88 एल के अन्तर्गत 
आयकर मे छूट प्रदत्त हैं । राष्ट्रीय बचत, शत किसी भी उप डाकघर से आवेदन पद्र भरकर 
१00, 500, 000, 5000, 0,000 के के वर्ग में प्राप्त किये जा सकते हैं । इसमें जमा 
शशि पर १% वार्षिक को दर से ययाज देय हैप रु, 000 का छ; वर्ष पश्चात्‌ 90 20 
रु देय है। 


5 डाकघर बचत रदाता 


डाकघर चचत खाता किसी भी डाकघर में खोला जा सकता है। इस पर 45% 
प्रतिवर्ष की दर से जमा राशि पर ब्याज देय है ।चैक सुविधा उपलब्ध है तथा जमा राशि 
पर बयाज पूर्णत: कर मुच्त है। 


6. डाकघर सावधि जणा खाता 


अल्प सपय के लिए डाकर विनियोजन हेतु ।, 2, 3 व 5 वर्षाय सावधि जमा खाते 
में रशि जपा कराई जा सकती है। उप्त खाते में जमा राशि पर तिपाही आधार पर बयाज 


प्रतिवर्ष देय है | बर्तमान में इस खाते में जमा राशि भे जमा पर बयाज की देरें निम्न 
प्रकार हैं - 


(१) एक वर्षीय सावधि जमा खाता 85% 
(2) दो वर्षाय जमा खाता 9% 
(3) तोन वर्षीय सावधि जमा खता 0% 


(4) प्रांच वर्षीय सावधि जमा खाता 70.5% 
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7- पद्धह वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता 


आयकरदाताओं के लिए एक आदर्श योजना है। इस योजना में प्रतिवर्ष न्यूनतम 
400 रु. व अधिकतम 60,000 रु. तक जमा कराए जा सकते हैं । जमा राशि पर आयकर 
की धारा 88 के अन्तर्गत छूट उपलवध है । जमा राशि पर % वार्षिक की दर से बयाज 
देय है, जो कि पूर्णत: कर मुक्त है। खाते में जमा राशि में से तीन वर्ष पश्चात्‌ ऋण लेने 
की सुविधा है तथा छ: वर्ष प्रश्चात्‌ प्रतिवर्ष खातें में एक बार गरशि निकलावाने की भी 
सुविधा है। 


8. राष्ट्रीय बचत योजना-992 


इसमें जमा राशि पर 0.5% वार्पिक की दर से व्याज देय हे तथा जमा राशि चार 
वर्ष के बाद निकाली जा सकती है तथा जमा राशि पर आयकर की धार 99 के अन्तर्गत 
छूट उपलबध है। इसके अतिरिका उक्त अलप बचत योजनाओं पर धनराशि जमा करने 
पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी उपहार कूपन योजनाओं एवं अन्य प्रोत्साहन 
योजनाओं के लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। 


योजना का क्रियान्वयन 


अल्प बचत को योजनाओं का क्रियान्वयन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से समस्त 
उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदाएं, विकास अधिकारियों एवं बिला अल्प बचत अधिकारी 
जिलाधीश कार्यालय द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अलावा और 
भी अनेक योजनायें एवं कार्यक्रम हैं जो जनहित में चलाये जा रहे हैं ! भारत गाँवों का देश 
है।इसकी लगभग 80 प्रतिशत आवदी गांवों में निवासकरती है जिसके जीविकोपार्जन का 
मुख्य साधन कृषि, कृपि-मजदूरी तथा अन्य छोटे-मोटे उद्योग हैं । यह कहना गलत नहीं 
होगा कि भारत में अधिकांश लोग गरीबी को रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 
शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारी शीर्ष पर है। 


ऐसे व्यवितयों के जीविकोपार्जन के लिए केद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार ने 
समय-समय 'पर विभिन्‍न योजनायें प्रारमा की हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गांवों 
एवं व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना रहा है । इन योजनाओं का सरोकार रोजगार, 
शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, जल, विद्युत, बचत, आवास आदि विविध क्षेत्रों से रहा है। 
यहाँ इन्हीं योजनाओं का संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है। ये योजनायें एवं कार्यक्रम 
समय-समय पर परिवर्तनशील हैं। इनकी अद्यतन्‌ जानकारी के लिए केन्द्रीय एवं राजय 


सरकार द्वारा जारी अधिसूचनायें, सूचनायें, आदेश, परिपत्र आदि पठनीय हैं और वे ही 
प्राधिकृत हैं। 
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स्वर्ण जयंती ग्राम स्वग्रेजगार योजना 


भारत सरकार द्वार पूर्व में ए. ग्रावि का , ट्राईसम, उनतत टूलकिर, ट्वाकरा गंगा 
'कलयाण योजना एवं जोवनधारा योजन्रओं को शामिल करके एक नवीन योजमा स्वर्ण 
जयंती ग्राम स्वगेजगार योजना १.4 99 से प्रारंभ को गई है। 


योजना का उद्देश्य 


आमीष क्षेत्रों में ग्रायीण गरोब चयनित परिवारों को कार्यक्षमता पर आधारित लघु 
उद्योगों को स्थापदा करना। वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवा कर ऐसे व्यक्तियों को 
रोजगार उपलबध करना तथा ऐसे लघु उद्योगों के माध्यम से निर्मित अथवा उत्पादित 
वस्तुओं का तकनीकी श्ञाव एवं विपणन इत्यादि को सम्मिलित किया गया है, जिससे कि 
गरेब परिवारों को मासिक आय 2000/- रु. जावे। 
फंडिंग पेदर्न 

योजना मे भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत राशि एव राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत 
राशि उपलबंध कराई जाठी है। 
पात्र ब्यक्ति 

वर्ष 3997 मे चयनित बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे जोवनयापत्र करने वाले 
परिवार जिनमें प्रतिवर्ष लाभावित किये जाने वाले व्यक्तियों में 50 प्रतिशत एससी, एसटी 
तथा 40 प्रतिशत महिलाएँ एवं 3 प्रतिशत विकलाग होगे ।इस योजना मे बीपीएल चयनित 
परविर के व्यक्तियों को अथदा स्वयं सहायता समूहो को बैंक ऋण एवं सरकारी अनुदात 


के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है । प्रत्येक विकास खण्ड में स्थानीय 
उपलब्धता के आधार पर उपरेक्त मुख्य गतिविधियो का चयन किया गया है। 


आंवददने केसे करें 


यौजना मे प्रत्येक चयनित व्यक्ति को व्यक्तिगत लोन उपलब्ध कराने का प्रावधात 
है। अतः चयनित परिवार का इच्छुक सदस्य स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच या पं-सें. 
के विकास अधिकारी या पंचायत के प्राम सचिव या क्षेत्र के बैंक मैनेजर या जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण से सम्पर्क कर नियमानुसार आवेदन कर सकता है। 


अनुदान राशि 


ज्यॉक्तिगत लाभार्थी के मामले में परियोजना लागत का 30 प्रतिशव॑ अधिकदम 
7800/- रु जबकि एससी, एस्टी के परिवार के लिये परियोजना लागत का 50 प्रतिशत 
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अधिकतम राशि 0,000/- रु. है एवं स्वयं सहायता समूह के लिये परियोजना लागत का 
50 प्रतिशत (अधिकतम 25 लाख रु.) है। परन्तु लघु सिंचाई परियोजना के लिए 
परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय हे, जिसकी अधिकतम सीमा नहीं है। 
अनुदान राशि बैंक एंडिंग प्रणाली के अनुसार दिये जाने का प्रावधान है। 


परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना 


प्रत्येक विकास खंड के लिए अनुमोदित गतिविधियों से संबंधित बैंकर्स कौ 
सहायता से परियोजना बनाई जाती है, जिसमें निर्धारित राशि का उल्लेख होता है! 


समूह गतिविधि 


इस नवीन योजना में समूह गतिविधि पर बल दिया गया है। गरीबी रैखा के नीचे 
जीवन यापन करनेवाले चयनित 40 व्यक्तियों को मिलाकर एक समूह बनाया जायेगा 
तथा एक बड़ा लघु उद्योग स्थापित कर सकेंगे। ये समूह एक ही गाँव के व्यवित मिलकर 
या एक पंचायत के समान विचास्थार वाले व्यक्तियों को मिलाकर बनाया जावेगा। 
प्रत्येक समूह द्वारा प्रारंभ के 6 माह में अपने स्तर पर बचते राशि एकत्रित करके उसका 
उपयोग किया जायेगा तथा सफल समूहों को रिवोल्विंग फण्ड के बतौर पर राशि उपलब्ध 
कराई जा सकती है।6 माह तक सफल गतिविधि के बाद संबंधित बैंक द्वारा सामूहिक 
ऋण (अधिक सीमा नहीं है) दिया जायेगा। अनुदान योजना लागत का 50 प्रतिशत था 
१.25 लाख रु., जो भी कम हो, देय होगा। ऐसे समूह में व्यक्तिगत रूप से भी ऋण दिये 
जाने का प्रावधान है। 


लघु सिंचाई की परियोजना के लिए गठित समृह का गठन 5 व्यक्तियों के लिए. 
किया जा सकेगा। अन्य परियोजना में कम से कम 0 व्यक्तियों का समूह गठित किया 
जायेगा। 
प्रशिक्षण 


योजना में लाभांवित होने वाले प्रत्येक स्वरोजगारी/समूह के लिए दो दिघसयी 
प्रशिक्षण दिया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण के वाद ही नौतिगत ऋण उपलबंध कराया 
जाता है। 


सुनिश्चित रोजगार योजना 
ग्रामीण अंचलों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को 


रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह योजता प्रारम्भ की गई है। इस योजना में भारत 
सरकार द्वारा दिनांक । अप्रैल 4999 से कठिपय संशोधन किये गये हैं। 
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प्रथम उद्देश्य-प्रामाण सैत्रों में गरोदी रेखा से दीचे जोवन यापन करने दाले 
परिवारों के व्यस्तियों के लिए श्रम ग्रेजपार दी कमी के समय अधखिरिकत श्रम रोजगार 
उपलज्य कराता। 
द्वितीय उद्देश्य-सतत रोजगार एव विशास के ग्यमुदयिक, सामाजिे एवं आर्थिक 
संसाधन सूदित करता। 
फंडिंग पेटर्न-भारत सरझार 75 प्रतिशत, राज्य सरकार 25 प्रिश्ता 
'क्रियान्वयद एजेन्सी-डिला परिपद। 
राशि की उफ्लब्थता-पद्ायत समितियों 70 प्रतिशत, जिला परिषद 30 प्रतिशव। 
वार्षिक कार्ययोजना 
अ्रतिवर्ष दिल परिषद ड्वाग कल योजना के अन्तर्गत कणये उाने वाले कार्यों की 
वार्षिक योजना (पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों ड्राय कय्ये छाते खाले वायों के 
लिए धृथक-पृथऊ) तैयार की ऊायेगी। 
कार्यों की प्राथमिकता 
पूर्ण कार्यों को पूर्ण कयया झाता प्रथम प्राथमिकता । तत्यश्चात तवीन कार्यों को 
किया डा सकेगा। 
कार्यों की क्रियान्वयते अवधि 
सामात्यठः एक वर्ष में पूर्ण ही सकने वाले कार्यों वी ही कराया जाना है। 
अपवादस्वश्प अधिकतस दो वर्ष की अवेधिऊ में पृर्" हो सकते वाले कार्य लिये जा 
सऊते हैं। 
श्रम एं सामग्री अनुपात 
श्रम प्रधान कार्यों को ही कयया छाता है। द्रम एवं सामग्री का अनुपात पंचायत 
समिति/डिला स्वर पर 60 ; 40 सुनिश्चित किया जाना है। 
कार्यों का रख-रखाव 


औओडना के अन्तर्थैठ पूर्व में निर्मित कार्यों के रख-रखाव पर 5 प्रतिशेव राशि व्यय 
वीं जा सकदी है। 
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कार्यों की प्रकृति 

अनुमौदित वार्षिक कार्य योजना के अतिरिक्त अन्य कार्यों को क्रियान्वयत्र पर 
प्रतिबंध है । योजना के दिशा-निर्देशों/प्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्राथमिकता 


के अनुसार ही कार्य लिये जाने है । जलग्रहण विकास कार्यक्रम की परियोजनाओं को अब 
इस योजना के अन्तर्गत लिये जाने पर प्रतिबंध है। 


प्रतिबंधित कार्य 


धार्मिक उद्देश्य के लिये भवन, स्मारक, मूृर्तियाँ, स्वागत द्वारा इत्यादि बढ़े पुल, 
सरकारी कार्यालयों के भवन, ग्राम पंचायत्त भवन, चारदीवारियाँ एवं तालाब की मिट्टी 
निकलवाने का कार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय भवन 


स्वीकृतियाँ 
कार्यी की प्रशासतिक स्वीकृति जिला परिषद द्वारा एवं तकनीकी एवं वित्तीय 


स्वीकृतियाँ ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकार के द्वाया 
जारी को जायेगी। 


मस्टर रोल रिकार्ड संधारण 


प्रत्येक कार्य के लिये पृथक-पृथक मस्टर रोल संधारित की जावेगी। योजना के 
'दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी रिकार्ड संधारित किया जायेगा। 


सामाजिक अंकेश्षण 


'कराये जाने वाले सभी कार्यों का ग्राम सभा द्वाय सामाजिक अंकेक्षण कयया 
जायेगा। 


'उपयोगित्ता प्रमाण पत्र 


जिला परिषद निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र, जि. ग्रा. वि. अभिकरण को 
गस्तुत किया जायेया। 


इंदिरा आवास योजना 


समाज के कमजोर एवं दलित वर्ग को आवास तिर्माण में सहायता देने वाली यह 


एक लौकप्निय योजना है। इस योजना में भारत सरकार द्वारा दिनांक 4 अप्रैल 999 से 
कतिपय संशोधन किये गये हैं। 


(क) नये आवास बनाने हेतु सहायता 


ग्रामीण विकास 39 
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इंदिश्ता आवास योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 
मुक्त बंधुआ मजदूरों के सदस्यों द्वार भकानों के निम्रण में भदद करना तथा गैर अनुसूचित 
जाति/ अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण गरीब लोगों को अनुदान 
मुहैया कराकर मदद करना है। 
लक्ष्य समूह 

ग्रामीण क्षेत्र में गरीयी को रेखा से मीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/ 
अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूर बर्गे के लोग औरगेर अनुसूचित जनजीत के 
लोग हैं बशर्तें कि गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलने वाला लाभ कुल आवंटन 
के 40 प्रतिशत से जयादा ही हो। 


आवास आवंटन हेतु विशेष प्रावधान 


भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मचारियों कौ विधवाओं या उनके संबंधियों 
के लिए उनकी आय संसंभधी भाषदण्ड पर विचार किये बिता योजना के दिशा-निर्देशों में 
दी गई अन्य शर्तों की पाता रखने पर, आवास आवंटन का प्रावधान रखा गया है। 


लाभार्धियों का चयन 


चंचायत स्तर पर लाभार्थियों का चयत गाम सभा की बैठक में किया जाता 
आवश्यक है। 


लाभार्थियों के चयन में प्राथमिकता 
चयन के लिये प्रौधभिकता का क्रम निलत प्रकार है- 
6] मुक्त बंधुआ मजदूर। 
2. अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार, जो अत्याचाएं से पीड़ित है। 


3. अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार, निजकों मुखिया विधंवाएँ तथा 
अधिवाहित महिलाएँ हैं। 


4. अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार, जो बाद, आगजनी, भूकम्प, 
चक्रवात तथा इसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हैं । 


5. अनुसूचित जाति/जनजाति के अन्य परिवारा 
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6 जैर अनुसूचित जाति/जनजाति। 

7 शारीरिक रूप से विकलांग 

8 युद्ध में मांश गए सुरक्षा सेनाओं के कार्मिक/अर्द्2सैतिक बलों को 
विधवाये/परियवार 

9्र विकासात्मक परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए व्यक्ति, 


यानाबदोश, अर्द्आानावदोश तथा निर्दिष्म आदिवासी, विकलांग 
सदस्यों वाले परिवार और आंतरिक शरणाथोी, बशर्ते कि ये परिवार 
गरीबी की रेखा से नीचे हों। 
मकानों का आवंटन 
जिलों को आवंटित इदिय आवाम के लक्ष्यों में से प्रत्येक पंचायत को (जिला स्तर 
पर रिजर्व पूल हेतु निर्धातरत लक्ष्यों को छोड़कर) लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं, जिसमें 
न्यूनतम 3 आवास का लक्ष्य आवश्यक रूप से आवंटित किये जाने का प्रावधान है । इन 
तीन आवासों में से 2 आवास अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग को आवंटित किये जाने 
का प्रावधान है। मकानों का आवंटन लाभार्षी परिवार के महिला सदस्य के नाम होना 
चाहिये। विकल्पत: इसे पति एवं पत्लि दोनों के नाम आवटित किया जा सकता हैं। 


आदास का स्थान एवं माप 


आवास निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा उसके पास उपलब्ध आवासीय भूमि पर किये 
जाने का प्रावधान है । स्थानीय सामग्री का उपयोग कर लाभारथों कौ न्यूनतम 80 वर्गफीट 
घ्लीन्य एप्या में अपनी आवश्यकतानुसार आवास निर्माण कराया जाता है। आवास हेतु 
कोई विशेष डिजाइन निर्धारित नहीं है। 


आवास निर्माण द्वेतु सहायता 
निम्न प्रकार सहायता देय है- 
मैदानी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र 
4... मकान निर्माण हेतु रु. 46,000 रु, 8,000 
2... निर्धूम चूल्हा हेतु रु. 200 रु, 200 
3... स्वच्छ शौचालय हेतु. रु. 4,300₹, 4,300 
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4... सामूहिक सुविधाओं हेतु रु. 2500₹ु. 2,500 
योग रू 20,000 २. 22,000 
'लाभार्थी कौ सहायता राशि की उपलब्धता 


श्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी को 3 किश्तो में चैक द्वारा राशि का भुगतान करने को 
व्यवस्था है। प्रथम किश्त (25 प्रतिशत राशि) स्थीकृति के साथ द्वितीय किश्त (60 
प्रतिशत राशि) लाभार्थी द्वारा लिन्टन (मठोठ) स्तर पर निर्माण हो जाने की सूचना देने 
'एवं उसका 'सत्यापन मूल्याकन समिति के द्वार किये जाने के पश्चात्‌ दिये जाने का 
प्रावधान है। अंतिम किश्त (5 प्रतिशत राशि) लाभार्थी द्वारा निमाण कार्य पूरा किये जाने 
की सूचना देसे एवं मूल्यांकन समिति द्वाण मूल्यांकन किये जाने के पश्वात्‌ दिये जाने की 
व्यवस्था निर्धारित है। मूल्याकन समिति में सरपच, संबंधित वार्ड पंच एवं भुप सचिवि को 
रखा गया है। 


कच्चे आवास /अरदे पक्के आवास को पक्के आवास पें बदलने के लिए सहायता 


दिनांक 44 999 से भारत सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जवोन यापन करने 
घाले ऐसे परिवार को जिनके पास कच्चा आवास है या अर्द्ट पक्का आवास है, फो पक्के 
आवास में परिवर्तित करने के लिये 70,000/- रू की सहायता ग्रदान करने के लिए यह 
नवीन योजना प्रारभ की है। इसमें पात्रता, लाभा्थी का चयन तथा सहायताशशि देने 
इत्यादि का भानदण्ड इंदिरा आवास योजनान्तर्गत नये आवास निर्माण के लिये निर्धारित 
मापदंडों के समान ही है। दस हजार रुपये सहायता राशि में स्वच्छ शौखेचल एबं निधूर्म 
चूल्हे के निग्रण कौ राशि भी सम्मिलित है। इस टेतु जिला ग्रामोण बिकास अभिकरण 
ग्राम पंचायत को पृथक से लक्ष्य आवंटित करता है , जिसके अनुरूप ही ग्राम पंचायत द्वारा 
निधारित प्रक्रिया अपना कर स्वीकृतियाँ जारी किये जाने की व्यवस्था है। 


आवास निर्माण हेतु ऋण युक्त अनुदान सहायता योजना 


कम आय के बर्गों को आवास निर्माण हेतु ऋण सहित अनुदान सहायता उपलब्ध 
कराने वाली भारत सरकार की यह एक अनूठो योजना है।यह योजना 3 अप्रैल 999 से 
प्रारण्भ की गई है। 


इस नवीनतम योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवार, जिनकी बार्धिक आय र्‌ 2,000 से 
अधिक नहीं है, को आवास बनाने के लिए सहायता राशि 0,000/- रु. तक अनुदान के 
रूष में उपलब्ध करये जाने का प्रावधान रखा तथा है तथा शेष राशि, जो प्रति परिवार 
अधिकतम रु. 40,000 रखी गई हे, ऋण के रूप में बैंक/वित्तोय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध 
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कराने का योजना में प्रावधान रखा गया है7 इसके लिये प्रत्येक ग्राम पचायत को जिला 
ग्रामोण विकास अभिकरण द्वार पृथक से लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं, जिसके अनुरूप 
ही पात्रता वाले इच्दुक लाभार्थियों के लिए आवेदन पत्र तेयार करसंबंधित बेक/वित्तोय 
संस्था के माध्यम से पस्तुत किये जाये की प्रक्रिया निर्धारित है । बैंकावित्तीय सस्या द्वारा 
स्वीकृति दिये जाने के पश्चात्‌ ऋण के साथ-साथ अनुदान सहायता राशि, जिसकी 
अधिकतम सीमा 0,000 रुपये निर्धारित हैं, उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। 





उपरोक्त सभी प्रकार की योजनाओं में वर्ष के लिए आवंटित लक्ष्यों के आवास 
निर्माण की प्रक्रिया उसी वर्ध में पूर्ण को जानी चाहिये। ग्राम पंचायत को प्रदत्त राशि का 
उपयोग कर निर्धारित प्रपत्र में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को उपयोगिता प्रमाण पत्र 
प्रस्तुत करने पर ही अगले वर्ष की राशि उपलब्ध कराये जाने को प्रक्रिया निर्धारित है। 


जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 


हमारे यहाँ लम्बे समय से “जवाहर रोजगार योजना" चल रही है। इसका लक्ष्य 
गाँवों में निवास कर रहे निर्धन व्यक्तियों को जीवन यापत्र के लिए समुचित रोजगार 
उपलब्ध कराना रहा है। उसी योजना को दिनांक 3 अप्रैल, 4999 से “जवाहर ग्राम समृद्धि 
योजना' के नाम से संशोधित एवं परिवर्तित रूप में लागू किया गया है । 


योजना का उद्देश्य 
ग्रामीण क्षेत्र में गांव की आवश्यकता अनुरूप इन्फ्रास्ट्क्चर (ढांचागत संसाधनों) 


को विकसित करने ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे संसाधनों कौ उपलब्धता से गरीब 
व्यक्तियों के लिए जोवन यापन के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके। 
फ्रैंडिंग पेटर्न 

योजना माद में भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत व राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशित 
की राशि उपलब्ध कराई जाती है। 
राशि को उपलब्धता 

प्रत्येक जिले में इस योजना के अन्तर्गत समस्त राशि सीधे ही ग्राम पंचायतों को 
उनके क्षेत्र में रह रहे एससी/एसटी के व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखकर आवंटित 


को जातो है । इस योजना को शत-प्रतिशत राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई 
जाती है। 
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कार्यकारी विभाग 

इस नवीन योजना मे केवल ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य कराया जाता है। 
जार्षिक कार्ययोजना 

कार्यों के चयन हेतु प्रत्येक बर्ष के प्रारभ में होने वाली ग्राम सभाओं के माध्यम से 
कार्यों की वार्पिक कार्यवोजना तैयार की जाती है और वर्षभर में कार्ययोजना में चिन्हित 
कार्यों में से कार्य कराये जाते हैं। 
कार्यों की प्राथमिकता 

अ  एसस्ी/एसटी की आबादी के व्यक्तियो के लिए ढांचागत ससाधनों का 
विकास! 

ब एस जी एस वी योजना के लिये वाछित ढाचागत ससाधरनों का विकास। 

स॒ कृषिगतिविधियों के विकास के लिए वाछित दाचागत संसाधनों का निर्माण। 

द शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़के एवं अन्य सामाजिक, आर्थिक व भौतिक 
इन्फास्ट्रक्चर। 
क्रियान्वयन अवधि 

योजना मे सामान्यतः ऐसे ही कार्य हाथ में लेने चाहिए, जो उसी वर्ष में पूर्ण हो 
सकते हो या अगले वर्ष पूर्ण हो सकते हों। 
श्रम एवं सामग्री अनुपात 

इन कार्यों मे जहाँ ठक संभव हो श्रम सामग्री का अनुपात 60 : 40 हो रखा जाना 
चाहिये। 
पूर्व के कार्यों के रख-रखाव पर व्यय 

पूर्व मे इन आर. ई. पी /आर एल ई. जो. पी. तथा जवाहर रोजगार योजना के 

अन्तर्गत सृजित संसाधनों के रख-रखाव पर 35 प्रतिशत राशि ब्यय की जा सकती हे। 
योजदगा में प्रतिबंधित कार्य 
योजना मे निम्न कार्य नहों लिये जा सकते हैं- 
+4 धार्मिक उद्देश्य जैसे-मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि के भवन। 
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2... स्मारक, मूर्तियाँ, स्वागत द्वार, स्मृति चिन्ह आदि। 
3... बड़े पुल। 
4... उच्च माध्यमिक विद्यालय/कालेज भवन 
5... तालाब, एनीकट में जमा मिट्टी निकालने का कार्य । 


6. सड़क का डामरीकरण/सीमेंट का कार्य (गाँव के अन्दर की सड़क एवं 
गांवों को जोड़ने वाली सड़कों को छोड़कर) । 


स्वीकृतियाँ 
ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित 50 हजार रु. तक के कार्यों के लिए किसी प्रशासनिक 


'एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता नहीं है | उक्त कार्य ग्राम पचायत द्वारा 
वार्षिक कार्ययोजन। में सम्मिलित कार्यो में कशए जा सकते हैं। 


उपयोगिता प्रमाण पत्र 


ग्राम पंचायत द्वारा 50,000/- रु. तक के कार्यों पर किये गये व्यय को ग्राम सभा 
द्वारा अनुमोदित करवाकर स्वय के द्वारा ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा 
सकता है । 


श्रमिकों का नियोजन 


उक्त योजन में यो पी एल. चयनित परिवारों को ही मस्टररोल पर मजदूर रखकर 
कार्य कराये जाने का प्रावधान है। ठेके पर कार्य कराए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। 


सांमाजिक अंकेक्षण 

योजना के अन्तर्गत कराये जाने वालो सभी कार्यों का ग्राम सभा द्वारा सामाजिक 
अंकेक्षण कराया जाना आवश्यक है। 
विशेष प्रावधान 


ग्राम पंचायत को उपलब्ध कुल राशि में से 22.5% राशि को केवल एससो/एसटो 
के गसीबी रेखा से नीचे चयनित, व्यक्तिगत लाभाथी पर व्यय करना आवश्यक हैं, जिसमें 
'निम्तांकित कार्यों हेतु व्यक्तिगत लाभार्थी को लाभांवित किया जा सकता है। 


अ. सरकारी भूमि/भूदान भूमि/सिलिंग सरप्लस भूमि के आवंटियों की भूमि 
'को विकसित करने का कार्य । 
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ब. लाभार्थी की स्वयं की जमीन पर लकड़ी व घास हेतु पौधरोष॑णका कार्य । 

स. लाभार्थी कौ उपजाऊ भूमि पर फलदार पोधे लगाने का कार्य । 

दे, स्वर्ण जयंती स्वग्रेजगांर योजना के लाभार्थी हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु कराये 
जाने वाले कार्य । 

य. बोरेल/ओपन बेल सिंचाई सुविधा के कार्य। 

र पोण्ड खुदाई/पुनः खुदाई के कार्य । 

ल॒ सैनेदरी लेट्रिन ब स्मोकलेस चूल्हा लगाने हेतु। 

ग्राम पंचायत उपलब्ध कुल राशि में से 7.5% राशि अथवा अधिकतम 7500/- रु, 
प्रतिवर्ष अपने प्रशासनिक व्यय हेतु व्यय कर सकती है। 
राशि की कटौती 

प्रत्येक वर्ष भें (एक अप्रैल से 3। मार्च) मिलने वाली कुल राशि को पूर्ण रूप से 
व्यय करना होगा। अगर कुल प्राप्त राशि की 5% राशि वर्ष के अनत मे शेष रह जाती 
है, तो उस ग्राम पचायत को मिलने वाली राशि मे कटौती कर दी जायेगी। 

माडा योजना एवं बिखरी जनजाति योजना 

ये दोनों योजनाथ जनजाति एवं आदिम जनजाति क्षेत्रो मे अत्यन्त लोकप्रिय है। 
*माडा योजना' जनजाति उपयोजमा क्षेत्र के बाहर निवास्त कर रहे जनजाति के लोगो तथा 
"बिखरी जनजाति योजना' जिलो में आदिम जनजाति के बिखर रूप मे निवास करने वाले 
लोगों के लाभार्थ चालू की गई है- 

योजनाओं मे क्रियान्वित क्रिये जा रहे भुख्य कार्यक्रम निम्नानुसार हैं- 

+ (क) कृषि 

॥. बैफ सेन्टर 


यह कार्यक्रम भारतीय एय्ो इण्डस्ट्रीज फाउण्डेशन के माध्यम से क्रियान्वित किया 
जा रहा है देशी किस्क्म के दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए बैफ द्वारा कैद से 
45 किलोमीटर की परिधि मे आने वाले सभी गाँवों में घर-घर पहुँच कर निःशुल्क सेवा 
अदाव की जा रही है। नस्ल सुधार से रूध की भात्रा में वृद्धि होती है। प्रति केद्ध 7 लाख 
प्रतिवर्ष सहाबता जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वाश घहद की जाती है। 
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2. हिस्सा पूंजी अंशदान 


जनजाति व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनने हेतु 40 रु. के अधिकतम 
40 अंश खरीदने के लिये अधिकतम 00/- रु. की सहायता ही जाती है । इससे जनजाति 
परिवार खाद, बीज, उपभोक्ता ऋण आदि प्राप्त कर सकते हैं तथा लघु बन उपज व कृषि 
उपज का विक्रय कर सकते हैं। 


(2) लघु सिंचाई 
4. ब्लास्टिंग द्वारा कुएँ गहरे कराना 


यह कार्यक्रम जनजाति कृपकों के सिंचित कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से 
चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ऐसे कुएँ, जिनमें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है और वह 
लघु कृषिक सीमान्त कृपक की श्रेणी में आता है एवं जिनकी वार्षिक आय 20,000/- रु. 
से कम हो, के कुएँ को भू-जल विभाग के माध्यम से विस्फोट द्वारा गहग करवाया जाता 
हैं। अधिकतम 72 होल की 45/- रु. प्रति होल की दर से 3,240/- अनुदान के रूप में 
दिये जाते हैं । कुएँ से मलवा निकालनेका कार्य कृपक को स्वयं करवाना पढ़ता है। 


2. सामूहिक डीजल पम्पसैट वितरण 


इस कार्यक्रम में 3 से 5 आदिवासी कृपको के समूह को एक डीजल पम्पसैट 5, 
64 अथवा 8 होंर्स पाँवर का दिया जाता है ।चयनित/लबु/सीमांत कृपक जिसकी वार्षिक 
आय 20,000/- रु. से कम हो व जिनका निजी/शामलाती कुआँ होना चाहिये। डीजल 
पम्पर्सेट हेतु अधिकतम सहायता 8,000/- रु. प्रति समूह को दी जाती है। डीजल 
पम्पसैट के साथ ठस सपूह को आवश्यक उपकरण जैसे पाइप, फुटबाल आदि भी 
निःशुल्क ठपलब्ध कराये जाते हैं । पम्पसैट का स्वामित्व दो वर्ष तक विभाग का होता है। 
समूह के प्रत्येक सदस्य को पम्पर्सट की मरम्मत व रख-रखाव के लिए कार्यकारी पूंजी 
के रूप में 400/- रु. अंशदान देना होता है पम्पर्सैट केसंचालन/रख-रखाव व मरममत 
की जिम्मेदारी पूंर समूह की होती है । पम्पसैट की मरम्मत के लिए समूह के एक सदस्य 
को मुखिया नियुक्त किया जाता हैं । सुविधा का बंटवारा, सिंचाई के समय का निर्धारण व 
सिंचाई, लागत की वसूली का निर्धारण समूह द्वारा मिलकर किया जाता है। इस योजना 
से समूह के सदस्य को सिंचाई, क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे ठनको पैदावार बढ़ती है । 


(3 ) विछुतीकरण 


'जनजाति/आदिवासी अधिकवर टेकरियों व पहाड़ियों अथवा गांव से दूर रहते हैं, 
सो विद्युत विभाग गाँव में तो विजली पहुँचा देता है, परनतु उनके घयमेमें जहाँ पर वै निवास 
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करते हैं, बिजली नहीं पहुंचाई गई है । उनके घरों/बस्तियों दक बिजली लाइन पहुँचाने के 
लिए यह योजना ह्वाथ में ली गई है। इस योजनान्तर्गत कुछ विद्युत खंभे तो विभाग द्वाय 
उनके मठपदण्ड के अनुसारलगाए जाते हैं तथा शेष खम्भों व तारों पर जो भी व्यय होता 
है, विभाग द्वारा वहन किया जाता है। 
(4 ) सामाजिक एवं सामुदियकि सेवाएं 

१. आश्रय छात्रावास संचालन 

मादा क्षेत्र में बस्सी में (झर), आमेर में (दण्ड) , चाक्सू में (मीठा ठीकरियान) , 
ज. रामगढ़ में दन्ताला मीणा में आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं ।इन छात्रावासों 
में आवासियों को पोशाक, भोजन, आवास तथा अन्य सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई 
जाती हैं। इन सुविधाओं के लिए प्रति छात्र 675/- रु. प्रतिमाल व्यय किए जाते हैं। 
छात्रावास में खेलकूद कौ सामाग्री, पत्र-पत्रिकाएं तथा टी, वी. सैट्स उपलब्ध कराये गये 
हैं। यह योजना जनजाति परियारों में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण है। 
2. मेथावी छात्रों को छात्रवृत्ति 

माा बिखरी जनजाति योजनान्तर्गठ अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं जिन्होंने 
माध्यमिक शिक्षा योर्ड सैकेण्डरी/हायर सैकेण्डरी परीक्षा तथा विश्वविद्यालय कौ परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो व इस चर्ष अध्ययनरत हों, उन छा/छात्राओं को इनके 
आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य महाविद्यालय के मार्फत मंगवाकर निम्नानुसार 
राशि जिला शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य महाविद्यालय को भिजवाई जाती है- 

क्र, सं,उत्तोर्ण पीक्षा प्रथम श्रेणी में. छाद्वृत्ति देय गशि 

१... भाध्यमिक परीक्षा 2500/- रु प्रति छाव्र 

2... उच्च माध्यमिक परीक्षा 3500/- रु, प्रति छात्र 

3, विश्वविद्यालय परीक्षा. 4000/- रु प्रति छात्र 

उक्त छात्रवृत्ति की राशि संबंधित छात्र को बितरण कर रसीद प्रमाणित शुदा 
मंगवाई जाती है। 
3. दैण्डपंप स्थापना 

जनजाति चसघ्तियों को शुद्ध पेयजल उपलबवध कराने के लिए उनकी बस्तियों में 
हैण्डपंप स्थापित कराये जाते हैं। वर्तमान में एक हैण्डपंप के लिए 45,000/- रु स्वीकृत हैं। 
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4. शैक्षणिक भ्रमण 


आश्रम छात्रावाप्त में आवासीय छात्रों को वर्ष में एक बार उनकी इच्छानुसार 
शैक्षणिक भ्रमण पर तोन दिन के लिये ले जाया जाता है। प्रति छात्रावास के लिये 
अधिकतम 30,000/- निर्धारित हैं। 


5. उच्च शिक्षा प्रोत्साहन 


जनजाति की बालिकाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन राशि दी 
जावी है। हायर सैकेण्डरी/महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा, जो कि उत्तीर्ण हो, उसे 
3500/- रु., प्रथम श्रेणी उत्तोर्ण होने वाली छात्रा कौ 4500/- रु. प्रोत्साहन राशि दी 
जाती है। 


7. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 


वर्ष 4993-994 में भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई यह एक अद्वितीय योजना 
है।इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्य करना है। 
'इस योजना मे प्रतयेक संसद सदस्य को अपने क्षेत्र में विकासीन्मुखो एवं जनोपयोगी 
कार्यों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा 2 करोड़ रु. प्रतिवर्ष आवंटित किये जाते हैं । 
सांसद द्वारा की गईं अनुशंपा के आधार पर प्रस्तावों का परीक्षण कर समान्यत: 45 दिन 
की अवधि में स्वीकृति प्रदान कर जाती है। 


योजनान्तर्गत राजस्व कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जा सकती है, प्रायः 70,00,000 
से बड़ी लागत का कार्य नहीं लिया जा सकता है | स्वीकृत कार्यों का क्रियान्चयन सरकार 
कौ स्थापतति प्रक्रियाओं के अनुसार राजनकीय विभागों तथा प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त गैर 
सरकारी संस्थाओं के माध्यम से करवाया जाता है। 


सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत कराए जा सकने दाले 
कार्यो की दृष्टांत सूची 


१. विद्यालयों, छाज्वासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्था 
के अन्य भवनों का निर्माण, जो सरकार अथवा स्थानीय निकायों के 
अधीन हों। ऐसे भवन यदि सहायता ग्राप्त संस्थाओं के भी हों तो उनका 
निर्माण कयया जा सकता है। 


2. गांवों, कस्बों अथवा नगरों में लागी को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 
नलकूपों और पानी को टंकियों का निम्ग्रण अथवा ऐसे अन्य निर्माण का 
निष्पादन जो इस दृष्टि से सहायक हो। 
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गाँवों और कस्बों तथा नगरों में सड़कों का निर्माण जिसमें पार्ट-सड़कें, 
सम्पर्क सड़कें, लिक सड़कें आदि भी शालिम हैं। अति विशिष्ट उन 
कच्चे मार्गों का भी निर्माण करवाया जा सकता है, जिनकी स्थानीय लोगों 
द्वार आवश्यकता महसूस की जा रही ज्रूरत पूरी करने के लिये संबद्ध 
सदस्य और जिला प्रधान सहमत करें। 


उपर्युक्त सड़को और अन्यत्र टूटी सड़कों, नलकूपों की नहरों पर पुलिया/ 
पुलों का निमाण। 


- वृद्धों अथवा बिकलांगो के लिए सामान्य आश्रय गृहों का निमाण) 
«मान्यता घ्राप्त जिला था राज्य स्तर के खेलकूद संघों को सास्कृतिक तथा 


खेलकूद संबंधी गतिविधियो अथवा अस्पतालो के लिए स्थानीय निकायों 
के भवनों का निर्माण। व्यायाम केन्द्रों, खेलकूद सघों, शारीरिक शिक्षा- 
प्रशिक्षण सस्थानो आदि में विभिन्न कसस्तों को सुविधाएँ (मल्टीजिम 
फ़ैसीलिटीज) उपलब्ध कराने की भी अनुमति है। 


- सरकारी तथा सामुदायिक भूमियों अथवा अन्य प्रदतत भूखण्डों पर 


सामाजिक वानिकी,, फर्म घानिकी, बागवानी, चाणगाहों, पार्कों एवं उद्यानों 


को व्यवस्था /2 72] // ८ 


गांवों-कस्बो और शहरों मे तालाबो की 


, सार्वजनिक सिंचाई और सावर्जनिक जल निकास सुविधाओं का निर्माण । 


सामुदायिक उपयोग एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए गोबर गैस संयय्रों, 
गैर परम्परागत ऊर्जा प्रणालियों/साधन उपयो का निर्माण | 

सिंचाई तटबंधों अथवा लिफ्ट सिंचाई अथवां वाटर टेबल रीचार्जिंग 
सुविधाओ का निर्माण 


- सार्वजनिक पुस्तकालय एवं ताचनालव। 


शिशुगृह एवं आंगनबाड़ियाँ। 

ए. एन. एम आवांसीय मकानों के साथ-साथ परिवार कलयाण उपकेन्द्रो 
सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी भवनों का निर्माण। सहायता प्राप्त 
संस्थाओं के ऐंसे भवनों का भी निर्माण किया जा सकता है। 
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१5. शवदाह/श्मशान भूमि पर शवदाह गृहों और ढांचों का निर्माण। 

१6. सार्वजनिक शौचालयों और स्तान-गृहों का निर्माण । 

१7. नाले और गटर। 

48. पैदल पथ, पगडंडियों और पैदल पुलों का निर्माण । 

१9. शहरों, कस्बों तथा गाँवों को गंदी बस्ती वाले क्षेत्रों में और अनुसूचित 
जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास क्षेत्रों में बिजली, पानी, पगडंडियों, 
सार्वजनिक शौचलयों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था। गदी 
बस्ती क्षेत्रों में तथाकारीगरों हेतु सामान्य कार्यशाला गृहों का प्रावधान। 

२0. आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय। 

2. सार्वजनिक परिवहन यात्रियों के लिए बस पड़ाव/रोडों का निर्माण। 

२2 पशु चिकित्सा सहायता केच्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और प्रजनन केन्द्र । 

23. सरकारी अस्पतालों के लिए एक्स-रे मशीन, एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं 

और अस्पताल उपकरणों को खरीद करना त्तथा सरकार/पंचाती राज 
संस्थानों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते-फिरते दवाखानों की व्यवस्था 
करना। एम्बुलेंस को सुविधाएँ रेडक्रॉस, रामकृष्ण मिशन आदि जैसी 
प्रतिष्ठित सेवा संस्थाओं को प्रदान की जा सकती है। 
24. इलेकट्रानिक परियोजनाएँ (कृपया पैय 2.2 का भी संदर्भ लिया जाये)- 
4. सूचना फुटपाथ 2... उच्च विद्यालयों में हैम कल्च 
3. सिटीजन बैंक रेडियो. 4. ग्रन्थ सूची डाटा बेस परियोजना 
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत न कराए जा सकने वाले 
कार्यों की सूची 


4. 


केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों, अबिकरणों या संगठनों से 
संबंधित कार्यालय भवन, आवससीय गृहों अथवा अन्य भवनों का निर्माण । 
वाणिज्यिक संगठनों, न्‍्यासों, पंजीकृत सोसाइटियों, निजी संस्थानों अथवा 
सहकारी संस्थानों से संबंधित कार्य । 


किसी भी टिकाऊ परिसम्पतित के संरक्षण/उन्नयन के लिए विशेष मरम्मत 
कार्य को कोड़कर किसो भी प्रकार की मरम्मत एव अनुरक्षण संबंधी कार्य । 


श्रौणीण विकास दवा 


रच 


बब्बर का. ७४ 


अनुदान और ऋण 
स्मारक या स्मायर भत्ता 
फिसी भी प्रकार वी सप््तु शापान की सरौद अपना भंडार। 


भूमि के अधिग्रहण अधवा अधिपृहित भूमि के लिए कोई भी मुआवजा 
राशि। 


च्यन्तिगत लाभ के लिए परित्तापत्ति, ठ परिराषतियो को ज्ोडूनार, जो 
आपुषोदित योजनाओं के भा हैं। 


धार्मिक पूजा के लिए रथान। 


शिलाण 


ग्रामीण विकास में अर्थव्यवस्था 








वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्थां ने विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता 
व सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाये हैं। यह विकासशील देशों में सबसे 
अधिक विकसित अर्थव्यवस्था मानी जाने लगी है। देश में इंजीनियरों, प्रबन्धकों व 
उद्यमकर्त्ताओं के नये दल तैयार हुए हैं। कृषि व उद्योग को उधार देने के लिए नये 
वित्त व विकास निमर्मी की स्थापना की गई है एवं देश का विदेशी व्यापार (आयात 
व निर्यात) बढ़े हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के विभिन श्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को 
देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत एक पिछड़ा हुआ व अल्पविकसित देश 
होते हुए भी एक विकासशील देश है। जुलाई, 4994 से आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप 
विदेशी विनिमय कोष 4 अरब डालर से बढ़कर ॥3 जुलाई, 200। को 402 अरब 
डालर हो गया है। इसका ठचित उपयोग किया जाना आवश्यक है। 


भारत में ठदारौकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत विकास का मध्यम 
मार्ग अपनाकर आगे बढ़ रहा है। आर्थिक डउदारीकरण कौ नीति के तहत निजी क्षेत्र 
को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाजार-संयंद्र का अधिक उपयोग किया जा रहा है तथा 
देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोडने का प्रयास चल रहा है। 
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भारतीय अर्थव्यवस्था की उपर्युक्त विशेषताओं के कारण इसे एक विकासशील 
जर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। 


अक्सर कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है, लेकिन भारतवासी निर्धन 
हैं। इसका अभिप्राय मह है कि प्रकृति ने भारत को अपने उपहार उदास्तापूर्वक प्रदान 
किये हैं, लेकिन उनका ठीक से विदोहन, उपयोग व संरक्षण न कर सकने के कारण 
देश आर्थिक दृष्टि से निर्धन रह गया है। इस प्रकार भारत मैं प्राकृतिक सम्पलतता के 
बीच निर्धनता व्याप्त है। 


प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से भारत एक धनी राष्ट्र 


अ्रकृतिंक साधनों की दृष्टि से भारत एक॑ धनी राष्ट्र है, इसका विवेचन 
निम्नलिखित बिन्दुओ के अन्तर्गत किया जा सकता है- 


. उत्तम भौगोलिक स्थिति--भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण धनी 
है। उत्तरी गोलार्दध के पूर्वी देशात्तरों में भारत को मध्यवर्ती स्थिति के कारण यह विश्व 
के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर पड़ता है। कर्क रेखा के देश के बीचो-बीच गुजरने 
से भारत में उपष्ण व शीतोष्ण जलवायु का श्रेष्ठ सयोग विविध फसलों के उत्पादन 
एवं उपभोग का अबसर प्रदान करता है। 


2. विशाल भू-भाग--भारत कौ सम्पननता इस दृष्टि से भी है कि यह विश्व 
का एक विशाल भू-भाग है जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 24% भागू है, जिसमें 
विश्व को लगभग 6.87% जनसंख्या रहती है। 


3. उपयुक्त धरातल--भारदीय भू-भाग की प्राकृतिक धरातलीय बनावट भी 
इसे धनी बनाती है। जहाँ एक ओर इसके पर्वतीय एवं पठारी भाग, नदियों के उद्गम 
स्थल, वन सम्पदा व खभिजो के भण्डार हैं, घहाँ दूसरी ओर इसके मैदानी त्॒ तटीय 
भाग कृषि क्षेत्र की दृष्टि से उपयोगी हैं। धरातल की बनावट को भिनता विचिथे 
'फसलों के लिए उपयोगी है। 


4. विस्तृत उपजाऊ मैदान--भारत की सम्पलता उसके विस्तृत उपजाऊ 
मैदानों में निद्तित है जो उसकी विशाल जनसंख्या के जीवनेयापन एवं रोजगार का 
साधन होने के साथ-साथ कृषि को समृद्धि का आधार है। उत्तरी भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र 
एवं सतलज का 2400 किमी, लम्बा और 250-300 किपी. छौड़ा विश्व का सबसे 
उपजाऊ मैदान है, जिसमें मुख्यतः चावल, कपास, जूट व गेहूँ आदि फसलें पैदा होती 
हैं। समुद्रेतटोय मैदान भी उपजाऊ है। 
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5. बिपुल खनिज भण्डार--खनिज सम्पत्ति की दृष्टि से भारत एक धनी 
राष्ट्र है। भारत में कच्चे लोहे का भण्डार संसार में सबसे अधिक है। अभ्रक की दृष्टि 
से भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का 
विश्व में दूसरा स्थान है। इस्पात को कठोर बनाने वाली धातुओं में क्रोमियम, टिटेनियम 
आदि भी भारत में पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। एल्यूमीनियम बनाने के लिए बहुत 
बड़ी मात्रा में बावसाइट पाया जाता हैं। मोनोजाइट तथा बेरिल आदि काफी मात्रा में 
पाये जाते हैं। जिप्सम भी, जिससे रासायनिक उर्वरक और भन्धक का तेजाब बनाया 
जाता हैं, बड़ी मात्रा में पायी जातो है। अप्तम में प्राकृतिक गैस बहुतायत से पायी 
जाती है। इस प्रकार खनिज पदार्थों के भण्डार की दृष्टि से भारत एक धनी राष्ट्र है। 
जहाँ 3947 में लगभग 64 करोड़ रुपये मूल्य के 22 प्रकार के खनिज पदार्थ निकाले 
जाते थे, वहीं अब लगभग 43,524 करोड़ रुपये मूल्य के 65 खनिज पदार्थ निकाले 
जाते हैं। 


€. प्रचुर बन-सम्पदा--भारत के 6०7 हैक्टेयर क्षेत्र में बन फैले हुए हैं जो 
उसके कुल क्षेत्रफल का 22.6% भाग है। इन बर्नों से अनेक प्रकार की उपयोगी लकड़ी, 
तेल, गोंद, लाख, चन्दन मिलता है | वनों से कागज, दियासलाई , रवर, रेशम एवं प्लाईवुड 
आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिलता है। ये पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र तथा 
जंगली जानवरों के आश्रय स्थल हैं। 


7. अनुकूल जलवायु--जलवायु की दृष्टि से भारत की अच्छी स्थिति है। 
भारत में समग्र रूप से अर्द्ध उष्ण प्रदेशोय मानसूनी जलवायु पायी जाती हैं। अनुकूल 
जलवायु से विविध प्रकार की फसलों के उत्पादन व उपभोग का अवसर मिलता हैं। 


8. अपार जल-स्रोतत--भारत में जल काफी मात्रा में विद्यमान है। नदियों 
का जल सिंचाई के काम आ सकता है! अभी तक ठसका काफी कम अंश ही सिंचाई 
में प्रयुक्त किया जा रहा है, शेष जल बहकर समुद्र में चला जाता है। अतः भविष्य 
में सिंचाई की काफी सम्भावनाएँ हैं। 


9. पर्याप्त शक्ति के साधन--भारत की सम्पन्नता इस तथ्य में भी है कि 
यहाँ शक्ति के प्राप्य साधनों के पर्याप्त भण्डार हैं। पर्याप्त कोयला भण्डारों, समुद्र 
तटों, आसाम, कच्छ एवं मरुस्थल में व्याप्त खनिज तेल पण्डारों, स्वच्छ आकाश से 
सौर ऊर्जा तथा अणु शवित के यूरेनियम एवं थोरियम खनिज भण्डारों के विकास एवं 
विदोहन में भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार देश में थर्मल विद्युत के 
विकास के उत्तम अवसर विद्यमान हैं। 
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0. विशाल जनसंख्या--भारत की 40.45 करोड़ से अधिक जनसंख्या 
'उसकी बहुमूल्य उत्पादन शक्ति है। भेधावोी एवं कुशल श्रम शक्ति विकास का आधार है। 


॥. उपयोगी पशु सम्पदा--भारत में सर्वाधिक 35.5 करोड़ पशु सम्पत्ति 
है जो दूध, खाद, चमडा, घी एव हड्डियों प्रदान करते हैं और यातायात एवं कृषि 
कार्य में उपयोगी हैं। 


भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं 


उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत एक धनो एवं सम्पन्त 
राष्ट्र है, किन्तु उसके उपलब्ध साधनों का पर्याप्त विकास एवं विदोहन न हो सकने 
से भारत में गरीबी बनी हुई है। भारतीयों कौ आय का स्तर नौचा है, कुशलता एवं 
रोजगार का अभाव है और वे गरीबी के कुचक्र में फँसे हुए हैं। '' भारत में गरीब 
लौग निवास करते हैं'', इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों से होती है- 


।. प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर--भारत के निवासियों को प्रति व्यक्ति 
आय विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। 999 में भारत में प्रति व्यवित 
आय जहाँ 450 डालर थी, वहाँ अमरीका, ब्रिटेन तथा जापान की क्रमश: 30,600 
डालर, 22,640 डालर तथा 32,350 डालर थी। 


2. निम्भ जीवन स्तर--औसत भारतीय का जीवन स्तर भी विकसित देशों 
की तुलना में नगण्य है। भारत में अभी भी 26.% जनसख्या निर्धनता की रेखा के 
नौचे जी रहो है; उन्हे भरपेट भोजन तक नहीं मिल पा रहा है। भारत में जहाँ लोगों 
को प्रतिदिन माद 2000 से २200 कैलोरीयुक्त भोजन हो मिल पाता है, वहाँ अमरीका 
के लोगों को प्रतिदिन 3400 कैलोरीज युक्त भोजन मिलता है। 

3. ऊँची जन्म एवं मृत्यु दरें-“भारत की ऊँची जन्म एवं मृत्यु दरें भी भारत 
की निर्धनता की पुष्टि करती हैं। 499-200) की अवधि में भारत में औसत जनसंख्या 
वृद्धि दर जहाँ 95% रही, वहां अमेरिका व इंगलैण्ड में क्रमश: 075% तथा 0.20% 
ही रही। 

4. निम्न औसत आयु--भारतीयों का औसत जीवन काल विकसित देशो 
को तुलना में काफी कम है। जहाँ अमेरिका में औसत आयु 78 वर्ष है, वहाँ भारत 
में घह मात्र 62 वर्ष है। 

5. व्यापक बेग्ेजगारी--भारत की गरीबी उसकी बेरेजयारी में दिखाई देती 
है। भारत में बेरोजगारों की संख्या दिन-पर-दिन्र बढती जा रही है। जहा ॥957 में 
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चह संख्या 45 लाख थी, वह बढ़कर अब लगभग 65 करोड़ हो गई है। 


6. बच्चत एवं पूँजी निर्माण का निम्न स्तर--भारत के निवासियों को निर्धनता 
इस बात में भी झलकतो है कि यहाँ बचत एवं पूँजी निर्माण को गति बहुत धीमी 
है। जहाँ जापान में पूँजी निर्माण को दर 40% है, वहाँ भारत में घूँजी निर्माण को 
दर लगभग 26.9% है। 


+, भारी ऋण ग्रस्तता--भारत में निरन्तर बढ़तो जा रही ऋणग्रस्तता भो उसकी 
'निर्धनता का परिचायक है। 


8. अन्य तथ्य--भारत की निर्धनता को भरिलक्षित करने वाले अन्य तथ्य 
यह हैं- 
0) भारतोय जनता अभी भी कृषि, उद्योग, यातायात एवं अन्य सभी क्षेत्रों 
में परम्परागत एवं पिछड़ी तकनीक पर निर्भर हैं। 


(0) भारत विदेशी ऋण के बोझ से दबा हुआ है। 3 मार्च, 2004 तक भारत 
को विदेशों से 482743 करोड़ रुपये को विदेशी सहायता मिली है और 
लगभग 444560 करोड़ रुपये ऋण भार था। अऔसतन प्रत्येक भारतीय 
नागरिक पर विदेशों का 4500 रुपये ऋण भार हैं। 


(॥) देश की लगभग 26 % जनसंख्या गरीबो रेखा से नीचे है। 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारत प्राकृतिक साधनों के भण्डार 
तथा मानवीय संसाधनों को दृष्टि से तो सम्पन्न है, किन्तु देश में उपलब्ध प्रचुर प्राकृतिक 
साधनों एवं जनशक्ति का यथोचित विदोहन एवं विकास न होने से भारत की जनता 
निर्धन एवं बेरेजगार है। 


]. अल्प विकसित अर्थव्यवस्था--भारत एक अल्प-विकसित देश है। भारत 
में वे सभो विशेषताएँ पायी जाती हैं, जो विश्व के अल्प-विकसित राष्ट्रों में पायी 
जाती है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्धनता से पीड़ित है। इसके साथ 
ही भारत में अनेक अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं । अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था 
का अर्थ भूतकाल में आर्थिक तथा सामाजिक कठिनाइयों के कारण प्राकृतिक संसाधन 
का समुचित उपयोग न होना है, परन्तु वर्तमान काल में इन कठिनाइयों को दूर करने 
का निरन्तर प्रयास करते रहने से भविष्य में आर्थिक उन्नति की तोद् आशा होना है। 
भारत में सामाजिक तथा आर्थिक अबरोधों को दूर करने के निरन्तर प्रयास किये जा 
रहे हैं। विभिन्‍न योजनाबद्ध कार्यक्रमों के द्वास देश में व्याप्त तिर्धनता, बेरोजगारी, निम्न 
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जीवन-स्तर, अशिक्षा, अन्धविश्वास, रूढ़वादिता, पूँजी निर्माण की कमी ठथा सामाजिक 
गतिरेधो को दूर करने के उपरान्त हम भारत में अप्रयुक्‍्त ससाधनों का अधिकाधिक 
प्रयोग कर सकेगे। इस प्रकार भारत की गणना अल्प-विकप्सित राष्ट्रो मे की 
जाती है। 


2. कृषि की प्रधानता--भारत एक कृषि-प्रधान देश है भारत की जनसंख्या 
का लगभग 70 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि व्यवसाय में जुटा हुआ 
है। भारत में कृषि को प्रंधानता निम्नलिखित तथ्यो से स्पष्ट हो आती है-- 


(0) राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्नोत--सन्‌ 974-75 में भारत की कुल राष्ट्रीय 
आय में कृषि का भाग 442 प्रतिशत था जो बढ़कर सातवीं पंचवर्षीय 
योजना के अन्त में 48% हो गया। कृषि से राष्ट्रीय आय का 30% से 35% 
भाग प्राप्त होता है। 


(४) रोजगार की दृष्टि से--सन्‌ 99 कौ जनगणना रिपोर्ट के आधार पर 
आर में कृषि व्यवसाय मे लगभण देश की 69% जमसंख्या लगी हुई है। 
उद्योग धन्धों मे कुल जनसंख्या का लगभग 42 प्रतिशत भाग तथा अन्य 
कार्यों में जनसंख्या का लगभग 8 प्रतिशत भाग लगा हुआ है। इस प्रकार 
भारत मे अधिकाश व्यक्तियों का जीवन निर्वाह कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी 
व्यवस्नायो से होता है ।994 मे मुख्य श्रमिकों में कृपको का अनुपात 38 4% 
तथा खेतिहर श्रमिकों का 26 4% रटा। इस प्रकार कृषि में सलग्न श्रमिकों 
का अनुपात कुल श्रमिकों में 64% रहा। 


(॥) कृषि का पिछड़ापन--भारत मे कृषि व्यदसाय अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। 
भारतोय किसान अभी पुराने हल, कमजोर बैल, घटिया बीज तथा अनुपयुक्त 
खाद का ही प्रयोग करते हैं। इसके परिणामस्वरूप भारतीय कृषि की 
उत्पादकता बहुत कम है। 


(9) ग्रामीण अर्थ॑तनत्र--सन्‌ 99 की जनगणनो रिपोर्ट के अनुसार भारत मे 
लगभग 5 लाख 76 हजार गाँव हैं। सन्‌ 200॥ में ग्रामीण जनसख्या 72 2% 
तथा शहरी जनसख्या 2728% प्रतिशत के लगभग थी। सन्‌ 200॥ कौ 
जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 72 प्रतिशत जदसख्या गाँवों में 
निवास करती थी। विकसित राष्ट्रो में कुल जनसंख्या का बहुत कम भाग 
गाँवों में निवास करता है। भारत में ग्रामीण अर्थततत्र आर्थिक पिछड़ेपन 
का परिचायक है। 
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(७) प्रतिकूल भूमि-श्रम अनुपात--भारत में भूमि-श्रम अनुपात अनुकूल नहीं 
है। प्रति व्यक्ति भूमि बहुत कम है अथवा प्रति हैक्टेयर व्यक्तियों की संख्या 
अधिक है। 


3. मानसून पर अधिक निर्भरता--भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून पर अधिक 
निर्भर रहती हैं। मानसून को पर्याप्तता देश में आर्थिक समृद्धि की परिचायक होती 
है। मानसून की असफलता उद्योग-धन्थों, व्यापार तथा कृषि व्यवसाय पर युग प्रभाव 
डालती है। देश में राष्ट्रीय आय कम हो जाती है तथा बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न 
हो जाती है। भारतोय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहकर पुकाण जाता है। 
मानसून की पर्याप्तता से देश में पर्याप्त खाद्यान्न, कपास, तिलहन, गन्ना, पटसन आदि 
उत्पन होते हैं। इससे अनेक उद्योग-धन्धों, जैसे-वस्त्र, जूट, चीनी, तेल, चाय आदि 
का विस्तार होता है, जिनमें लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। इस प्रकार 
मानसून भारतोय अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला घटक है। 


4. अप्रयुकत प्राकृतिक संसाधन--भारत एक धनी देश है, परन्तु यहाँ के 
निवासी अत्यन्त निर्धन हैं। भारत में प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य पाया जाता है। 
इन प्राकृतिक संसाधनों का देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल विदोहन नहीं हुआ है। 
भारत में पर्योप्त उपजाऊ भूमि, जल विद्युत उत्पन्न करने की पर्याप्त क्षमता तथा विशाल 
खनिज भण्डार उपलब्ध हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के 
चार बड़े देशों में की जाती है। भारत में अभी तक प्राकृतिक संसाधनों का समुचित 
उपयोग सम्भव नहीं हो पाया है। 


5. जनसंख्या का दबाव---सन्‌ 200॥ की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर 
गत दस वर्षों में भारत को जनसंख्या में कुल वृद्धि 48. करोड़ हुईं है। जनसंख्या 
को वार्षिक वृद्धि कौ दर लगभग 4.93 प्रतिशत रही है। जनसंख्या की इस वार्षिक 
वृद्धि के लिए हमें प्रतिवर्ष 47 करोड़ नये व्यक्तियों के लिए भोजन, आवास तथा 
अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध करना पड़ता है। 200॥ की जनगणना के अनुसार भारत 
को जनसंख्या 02.7 करोड़ रही है, जबड़क 99॥ में यह 84.6 करोड़ रही थी। 
भारत में जनंसख्या की वृद्धि के अनुपात में प्रति व्यक्ति उत्पादकता अत्यधिक कम 
है। भारत में विश्व को 5% जनसंख्या है, किन्तु उसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल 
का 24% ही है। कुछ विद्वानों का मत है कि तीव्र आर्थिक विकास की प्रारम्भिक 
अवस्था में मृत्यु-दर तो चिकित्सा व स्वास्थ्य की सुविधाएँ बढ़ाने से घटने लगती 
हैं लेकिन जन्म-दर के कम होने में समय लगता है। इस बीच जनसंख्या का दबाव 
और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार वर्तमान में जनसंख्या की समस्या भारत के आर्थिक 
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विकास में बाधक हो रही है। जनसंख्या बढने से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी व अल्प 
रोजगार की समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है। 


6. बेरोजगारी व अर्द्धवेरो जगारी--भारतीय जनसंख्या में तीन्न गति से वृद्धि 
निरन्तर रूप से बेरोजगारी तथा अर्द्ध बेरौजगारीह की वृद्धि में सहायक सिद्ध हुई है। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ मे भारत में 45 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे, चह 
अब बढ़कर 65 करोड़ होने की सम्भावना है, जबड़क योजनाओं में लगभग 2१.5 
करोड़ अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। भारत मे अर्द्ध-बेरोजगारी 
भी व्यापक रूप से पायी जाती है। भारत मे कई करोड़ किसान वर्ष में केवल & माह 
तक ही काम करते हैं तथा शेप समय बेकार रहते हैं। 


% निम्न जीवन-स्तर--विश्व मैंक मे 36 देशो की प्रति ध््यवित वार्षिक 
आय की सूची प्रकाशित की है, जिसमें 40 देशो की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भारत 
में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से अधिक है। भारत में आधे से अधिक व्यक्त प्राय; 
आधे भूखे तथा अर्ध-नग्न अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार भारतबासियों का जीवेन- 
स्तर निम्न होने के साथ-साथ इनकी कार्यकुशलता भी अन्य देशों की तुलना में कम है। 


8. प्राविधिक ज्ञान कां अभाव--..भारतोय अर्थव्यवस्था मे प्राविधिक ज्ञान 
का सदैव अभाव रहा है। भारत को प्राविधिक ज्ञान के लिए विदेशों पर निर्भर रहना 
पड़ता है। भारतीय कृषि तथा उद्योग-धम्धो मे पुरातन तथा परम्परागत विधियों का 
उपयोग किया जाता है। भारत में 75 प्रतिशत खेत आकार मे बहुत छोटे हैं, स्वचालित 
यब्त्रो का उपयोग सम्भव नहीं होता है। भारत में लगभग १5 प्रतिशत कारखानो में 
ही स्वघालित यल्नो को उपयोग किया जाता है। स्वचालित यत्त्रों का उपयोग नहीं 
होने से उत्पादन प्रक्रिया में समय तथा श्रम अधिक लगता है, जिससे उत्पादन लागत 
अधिक आती है। भारतीय श्रमिक की अपेक्षा सूती वस्त्र का उत्पादन अमेरिका मे 
छह गुना, फ़िनलैण्ड थे तोन गुना तथा हांगकांग में दुगुना होता है। 


9, अविकसित पूँजी तथा मुद्रा बाजार--.भारतीय अर्थव्यवस्था में पूँजी तथा 
मुद्रा बाजार अत्यन्त अविकसित दशा में है। भारद में लगभग 6 लाख गाँव तथा लगभग 
तीन हजार उगर हैं, जिनमें बैंकों की लगभग 80 हजार शाखाएं हैं। अभी भी ग्रामीण 
क्षेत्र में अधिकाश निवासियों कौ अपनी वित्तीय आवश्यकता कौ पूर्ति हेतु साहूकार 
तथा महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता है। लघु तथा बृहद्‌ उद्योग-धन्धों में भी कतिपय 
'बूजीपीतियों का हो सहारा लेना घड़त्ता है । 'आष्त पें स्थापित चित्त निएण भारतीय कृषक 
को आर्थिक आवश्यकताएँ पूरी करने मे सफल नहीं हो पाया है। मुद्रा तथा पूंजी धाजार 
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की निरन्तर कमी से देश में कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र मे वित्तीय अभाव का वातावरण 
बना रहता हैं। 


0. मुद्रा स्फीति तथा निरन्तर मूल्य वृद्धि--भारतीय अर्थव्यवस्था की यह 
महत्त्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा 
मुद्रा स्फीति भी अत्यधिक बढ़ी है। निरन्तर मूल्य वृद्धि तथा मुद्रा स्फीति का सबसे 
बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ हैं कि भारतीय रुपये के मूल्य में तोब्र गति से गिय्यवट 
आती जा रही हैं। कभी भारतीय रपये का मूल्य सूचकांक 00 पैसे था जो अब गिरकर 
लगभग 20 पैसे के बराबर रह गया हैँ। 


॥. आर्थिक असमानताएँ--भारतीय अर्थव्यवस्था की यह महत्त्वपूर्ण विशेषता 
है कि यहाँ पर आर्थिक विषमता अत्यधिक रूप में व्याप्त है। यहाँ घन और आय 
के वितरण में भारी असमानता पायो जाती है। राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ शोध परिषद्‌ 
के एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में कुल जनसय्या के केवल 30% लोगों के पास 
कुल आय का 55% भाग केन्द्रित है, जबडक कुल जनसंख्या के 60% व्यक्ति ऐसे 
हैं, जिनकी दैनिक आय 50 पैसे या उससे कम है। धन के वितरण को असमानता 
आय के वितरण की असमानता से अधिक पायी जाती है। महालनोबिस समिति को 
रिपोर्ट के अनुसार देश में केवल एक प्रतिशत व्यक्तियों को राष्ट्रीय आय का केवल 
22 प्रतिशत भाग ही प्राप्त होता है। रिपोर्ट में कहा गया हैं कि योजनाकाल में बड़े 
उद्योगों का अधिक विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप देश में आर्थिक सत्ता कुछ 
ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो गई है। चेस्टर बोल्स के अनुसार, भारत में एक 
प्रतिशत व्यक्तियों के पपस 20 प्रतिशत भूमि उपलब्ध है, जबडक 30 प्रतिशत व्यक्तियों 
के पास कुल भूमि का 50 प्रतिशव भाग उपलब्ध है, शेष 69 प्रतिशव व्यक्तियों के 
पास कुल भूमि का 30 प्रतिशत भाग हो उपलब्ध है। योजना आयोग के आकलन 
के अनुसार, भारत मे ग्रामीण क्षेत्र में 47 65 प्रतिशत तथा शहरो क्षेत्र में 40.7 प्रतिशत 
जनसंख्या दर्रिद्रता की रेखा के नीचे है। 


2. विदेशी व्यापार में शिधिलता--. भारत में विदेशो व्यापार की गति पिछले 
20 वर्षों में बहुत शिथिल रही है। सन्‌ 95-952 में भारत के निर्यात विश्व के 
सम्पूर्ण निर्यात के लगभग 2.45 प्रतिशत थे, और अब भारत के निर्यात सम्पूर्ण विश्व 
के निर्यात से घटकर केवल १35 प्रतिशत रह गए हैं। इस कारण भारत को अपने 
आयातों का भुगतान करने के लिए विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में ऋण लेवा पड़ा 
है। भारत का विदेश्ञो व्यापार प्राय: घाटे में रहता है। 
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3, परिवहन साधनों की अपर्याप्तता--भारत के प्रति 4500 चर्ग किलोमीटर 
में केवल 40 किलोमीटर लस्‍्बे रेल मार्ग हैं, जबडक ब्रिटेन में 305 किलोमीरर, फ्रांस 
में 780 किलोमीटर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 किलोमीटर लम्बे रेल मार्ग 
उपलब्ध हैं। इसी तरह भारत में प्रतिवर्ग किलोमीटर सड़कों की लम्बाई भी अन्य देशो 
के मुकाबले काफी कभ है। इसी प्रकार मालवाहक जहाज देश के विदेशी व्यापार 
का केवल 20 प्रतिशद माल ही वहन करते हैं तथा शेष 89 प्रतिशत भारतीय माल 
विदेशी जहाजी कम्पनियों के माध्यम हाण लाया तथां ले जाया जाता है। भारत में 
अधिकाश सड़कें कच्ची एवं मौसमी हैं, जो वर्षा ऋतु में अयोग्य हो जाती हैं। 


4. मिश्रित एवं नियोजित अर्थव्यवस्था--भांरत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ देश के आर्थिक पुरर्निर्माण के लिए सन्‌ 7948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था की 
आर्थिक प्रणाली का चयन किया गया | निजी सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्षत क्षेत्र एवं सरकारी 
छषेत्र मे सह-अस्तित्व को स्वीकार किया गया। इस प्रकार निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक 
क्षेत्र के मध्य सहयोग, विचार -विमर्श एबं सह-अस्तित्व से देश का आर्थिक विकास 
कर आत्मनिर्भर होने का रास्ता अपनाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित होने 
के साथ-साथ नियोजित भी है। भारत मे नियोजित आर्थिक विकास ॥ अप्रैल, 95॥ 
से प्रारम्भ किया गया। अभी तक देश मे नौ पचवर्षीय योजनाएँ तथा अनेक वार्षिक 
योजनाएँ क्रियान्त्ित की जा चुको हैं और दसवीं पचवर्षीय योजना पर कार्य चल 
रहा है। 


5, विकासोन्मुखी अर्धवच्यवस्था--भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासोन्मुखी 
अर्थव्यवस्था है। विभिन्‍्त्र योजनाकालों मे भारतीय अर्थव्यवस्था निरन्तर प्रगति को ओर 
अग्रसर हुई है। सन्‌ 960-6 मे देश में खाद्यान का उत्पादन 82 0 मिलियन टन 
करोड़ टन था, जो 2008-09 में बढ़कर लगभग 250 मिलियन दन करोड़ टन पहुँच 
गया। इसी प्रकार योजनाकाल मे कपास का उत्पादन बढ़कर 2008-09 में 0 लाख 
गाठें हो गया। पटसन उत्पादन क्षेत्र मे भी भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। 
औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्पादन में वृद्धि हुई है। वस्त्र, लोहा तथा इस्पात, सीमैट उत्पादन 
में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। 


भारत की विकासोन्युख अर्थव्यवस्था को स्पष्ट करने वाले अन्य तथ्य हैं- 
कृषि का आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास्त, सामाजिक व आर्थिक आधारभूत ढाँचे 
का विस्तार तथा निर्धनता दूर करने के विशिष्ट कार्यक्रम आदि। कृषि के आधुनिकी करण 
के अन्तर्गत कृपको का व्यावसायिक डिन्‍्सो के उत्पादन की ओर उन्मुख होना, अधिक 
उपज देने वाली किस्मों के उपयोग, सिंचाई का विस्तार, साख की मात्रा में वृद्धि, 
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अन्रीकरण, कीटनाशक दवाओं के उपयोग व रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता उपयोग 
आता है। योजना काल में भारत में उपभोक्‍ता-वस्तुओं के स्थान पर आधारभूत व 
चूँजीगत वस्तुओं का स्थान बढा है; निर्यातों में औद्योगिक माल का अंश बढ़ा है, 
सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग बढ़ा है तथा निजी क्षेत्र का भी काफी विस्तार हुआ है। 
इस प्रकार भारत में औद्योगिक विकास की दर कँची रही है। 


6. सम्पनतता में दरिद्रता--भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में यह कहा 
जाता है कि यहाँ पर सम्पन्नता के मध्य दरिद्रता विद्यमान हैं। इसका अभिप्राय यह 
है कि यहाँ पर प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन उनका उचित 
विदोहन नहीं हो पाता है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय, जीवन-स्तर इत्यादि अन्य राष्ट्रों 
की तुलना में काफी निम्न है। 


॥7. शिक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव--भारतीय अर्थव्यवस्था 
के पिछड़ेपन का यह भी कारण है कि यहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या को माँग के 
अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का अभाव है। यहाँ के नागरिक अशिक्षित, 
रूद्वादी व परम्परावादी हैं। आधुनिक मशीनों, यन्त्रों का ठपयोग नहीं जानते, जिससे 
वे देश के विकास में मदद नहीं कर पाते हैं। 


8. पूँजी विनियोग का अभाव--भारतीय जनसंख्या ग्रामीण व निर्धन है। 
इसमें से अधिकांश लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं, ऐमी स्थिति 
में उनके पास अतिरिक्त धन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जिससे ये बचत कर 
किसी अच्छी जगह विनियोग कर सकें। लेकिन कुछ किसान अच्छी फसल के कारण 
बचत भी करते हैं तो वे उसको जेवर खरीदने, जमीन में दवाकर रखने, भूमि खरीदने 
इत्यादि में नासमझी के कारण खर्च कर देते हैं और उत्पादन कार्यों में नहीं लगा 
पाते हैं। 


9. विविधता में एकता--भारत के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि भारत 
विविधताओं वाला एक राष्ट्र है। यहाँ अनेक जाति, धर्म, भाषाओं के लोग रहते हैं। 
इसके सामाजिक रीति-रिवाज, रहन-सहन के ढंग एक-दूसरे से विल्कुल भिन्न हैं; 
फिर भी लोगों में एकता को भावना है। एक राज्य संकट के समय दूसरे राज्य की 
मदद करता है । कई यार दो या दो से अधिक राज्य मिलकर परियोजनाएँ प्रारम्भ करते 
हैं। केन्द्र सरकार भी सम्पूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए प्रयलशील है। 


20. क्षेत्रीय विषमताएँ--भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय विपमता पर्याप्त मात्रा 
में देखने को मिलती है। भारत के कुछ राज्य काफी समृद्ध, विकसित और साधन 
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सम्पन हैं; जैसे-उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र व गुजरात जबड़क 
दूसरी ओर राजस्थान, उड़ीसा, आसाम व जम्मू-कश्मीर कई दृष्टि से काफी पिछड़े 
हुए हैं। भारद सरकार ने इन राज्यों की ओर जनसंख्या की बढ़ती हुई माँग के अनुसार 
विकास की ओर पूरा ध्यात नहीं दिया है। 


2, दोहरी अर्थ॑व्यवस्था--यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था का गहराई से 
अध्ययन करे तो पता लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दोहरे स्वरूप को लिए हुए 
है। एक ओर शहरी अर्थव्यवस्था, जहाँ पर बैंकिंग, बीमा, यातायात, संचार व आधुनिक 
जीवन की लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं; जबडक दूसरी ओर ग्रामीण घ॒ निर्धन 
अर्थव्यवस्था, जहाँ पीने के पानी, बिजली, रहने के पक्के मकान, स्कूल, चिकित्सालय 
इत्यादि जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अभाव है और देश की लगभग 75 
प्रतिशत जनसय्या गाँवों मे द्िवास करती है। 


22. अंपूर्ण बाजार--. भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनो में गतिशीलता 
का अभाव, कीमतों मे लोच की कमी, परप्यरागत एवं रूढ़िवादी प्रविधियों का प्रयोग, 
विशिष्टोकरण का अभाव, सन्तोषजनक सामाजिक ढाँचा और बाजार की पूर्ण जानकारी 
का अभाव, अपूर्ण बाजार की ओर संकेत देते हैं, जिनके कारण उत्पादन के विभिन्‍न 
साधनो में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है जिससे उनका उचित विदोहन किया जा 
सके। भारत जैसे समस्त विकासशील राष्ट्र उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों 
के उचित विदोहन की ओर प्रयलशील हैं , जिससे अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर 
हो सके। 

23. असन्तुलित औद्योगिक विकास--प्रत्येक विकासशोल अर्थव्यवस्था में 
यह थात देखने को मिलती है कि वहाँ औद्योगिक विकास संतुलित नहीं हुआ है। 
ऐसे राष्ट्रों में प्रारम्भ में उपभोग उद्योग स्थापित क्रिए जाते हैं, बाद में आधारभूत उद्योग | 
आधारभूत उद्योगो को स्थापित करने में घड़ी मात्रा में पूंजी व तकनीकी ज्ञान की 
आवश्यकता होती है जिसे एक विकासशील ग़प्ट्र आसानी से पूरा नहीं कर सकता 
है। ठीक यही स्थिति भारत को है। 


24. उपभोग का निम्त स्तर--भासत में प्रति व्यकित आय बहुत कम होने 
के कारण यहाँ के लोगों का उपभोग स्तर बहुत निष्न है। वर्ष 779-2000 में भारत 
मैं प्रति व्यक्ति 2000 कैलोरी खाद्यान्न व प्रति व्यक्ति औसत 306 मीटर कपड़े का 
उपभोग है तथा वर्ष 2000-200 में 30.7 मौटर कपड़ा मिलने का अतुपान है। जो 
अन्य राष्ट्रों को तुलना में बहुत कम है। 
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25, युद्ध के भय से पीड़ित अर्थव्यवस्था--भारत को सदैव इस बात का 
भय बना रहता है कि कहीं पड़ोसी राष्ट्र आक्रमण न कर दे, जिसके कारण हम अपने 
सीमित साधनों में से लगभग 0-45 प्रतिशत कुल वार्पिक व्यय का सुरक्षा पर खर्च 
करते हैं। यह एक अनुत्पादक व्यय है, लेकिन फिर भी सुरक्षा विकास से पहले जरूरी 
होती है। यदि इस रकम का प्रयोग विकासात्मक कार्यों पर किया जाए तो अर्थव्यवस्था 
का और भी तीब्रगति से विकास सम्भव हो सकता हैं। 


26, भ्रष्टाचार और लालफीताशाही का बोलबाला--भारतीय अर्थव्यवस्था 
की यह भी एक प्रमुख विशेषता हैं कि यहाँ पर भ्रप्यचार व लालफौताशाही बहुत 
अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। यह बात निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों 
में पायी जाती हैं। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पूरी 
औपचारिकताएँ नहीं निभाता है, बड़लक उस काम काम करवाने के लिए रिश्वत व 
घूस का सहारा लेता है। इसी प्रकार विभिन्न कार्यालयों में अधिकारी एवं कर्मचारीगण 
जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं, उनमें लालफोताशाही की भावना पायी जाती है। 


27. काले धन की भरमार--भारतीय अर्थव्यवस्था में काला धन भी बहुत 
बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 60 हजार करोड़ रुपये 
से अधिक का काला धन हैं। इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार भारत सरकार की 
कर प्रणाली है। यदि इसमें आवश्यक सुधार किए जाएँ, तो बढ़ते हुए काले धन पर 
रोक लगाई जा सकती है। 


28, विदेशी सहायता पर निर्भरता--भारत एक विकासशील राष्ट्र है। वर्ष 
4950-57 में भारत पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम॑ से अपने विकास के लिए प्रयलशील 
है। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी साधनों 
'का अभाव है, जिनके लिए हमें दूसरे राष्ट्रों पर बहुत बड़ी मात्रा में निर्भर रहना पड़ता 
है। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय ही यह व्यवस्था कर ली जाती 
है कि आगामी वर्षों में दूसरे राष्ट्रों से कितना ऋण व अनुदान लिसा जायेगा। 


29, आर्थिक उदारीकरण की ओर अग्रसर--जुलाई, 99 से देश में 
आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया है। इसमें सरकार निजीकरण, बाजारीकरण और 
अन्तर्गप्ट्रीयदररण पर बल दे रही है। 


कृषि विकास के लिए नई कृषि नीति को अपनाया गया जिससे देश में हरित 
क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इस हरित क्रान्ति में कृषि ठथा उससे सम्बद्ध क्षेत्र के विकास 
के लिए कार्यक्रम बनाए गए। 
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3. आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम--जुलाई, 997 से भारत में आर्थिक सुधारों 
के कार्यक्रमो को अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत आर्थिक उदारीकरण का मार्ग अपनाया 
गया है। सरकार निजीकरण, ब्राजारीकरण व अन्तर्राष्ट्रीयकरण पर बल देने लगी है। 

औद्योगिक क्षेत्र, विदेशी व्यापार क्षेत्र, राजकोषीय श्षेत्र, वित्तीय व बैंकिंग क्षेत्र में उदार 
भीतियों अपनायी जाने लगी हैं। प्रतिस्पर्धा व कार्यकशलता बढ़ाने पर बल दिया जा 
रहा है। 


2. कृषिगत उत्पादन में चृरिद्रि--कृषिगत उत्पादन में वृद्धि भी भारत को 
विकासशील अर्थव्यवस्था का सूचक है। योजनाकाल के प्रथम तीन दशकों में कृषिगत 
उत्पादन 27% वार्षिक दर से बढ तथा यह लगभग दुगुना हो गया। खाद्यान्तों का 
उत्पादन 950-5। मे 5] करोड टव से बढ़कर 3999-2000 में 209 करोड़ टन 
हो गया है। भारत खाद्यालों मे आत्मनिर्भता के स्तर तक जा पहुँचा है, हालांकि सूखे 
'ब अकाल के वर्षों में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है ताकि इनकी कमी न रहे। 
योजनाकाल में कपास्त का उत्पादन चार गुना, जूट व मेस्टा का तिगुना व गले का 
4 गुना हो गया है। 


3. कृषि का आधुनिकीकरण--भारतीय कृषि अब परम्परागत स्तर से हटकर 
व्यादलायिक कृषि की ओर मुडो है। किसान अब बाजार के लिए फसलें उगाने लगे 
हैं। हरित क्रान्ति की शुरुआव से कृषि में एक बड़ा परिवर्तन आया है। अधिक उपज 
देने बाली किस्मों के उपयोग, सिचाई का विघ्तार, साख की मात्रा मे वृद्धि, मन्नीकरण, 
कीटनाशक दवाइयों के उपयोग व रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपभोग ने कृषि की 
काया पलट कर दी है। सिंचित क्षेत्र 750-5 में 25 करोड़ हैक्टेयर से बढ़कर 
999-2000 में 847 करोड़ हैक्टेयर तक जा पहुँसा है। प्रति हैक्टेयर उत्पादन में 
युद्धि हुई है। भविष्य मे देश के पूर्वी भागो व सूखे क्षेत्रों मे कृषि की पैदावार बढ़ाने 
के प्रयास चल रहे हैं। देश द्वितीय हरित क्रान्ति के दौर में प्रवेश कर रहा है। 


4. राष्ट्रीय आय मे वृद्द्धि--गठ वर्षों में राष्ट्रीय आय की चृद्धि भारत की 
विकासशील अर्थव्यवस्था को क्षमता की सूचक है। थोजनाकाल में राष्ट्रीय आय में 
(980-8 के मूल्यों पर) प्रथम योजना मे 3: प्रतिशत की बृद्धि हुई थी, जो आठवों 
योजना में 6.7 प्रतिशत हो गई | योजनाकाल में पहले की तुलना मे तीब्रे गति से आर्थिक 
विकाप्त हुआ है। राष्ट्रीय आय (स्थिर मूल्यों पर) 4999-2000 ये 950-$॥ की 
तुलना मे 7 64 गुनी तथा प्रति व्यक्ति आय इसी अवधि में 277 गुनी हो गई है। 
१999-2000 में स्थिर भावों पर राष्ट्रीय आय लगभग 70,772 आब रुपये व प्रति 
व्यक्ति आय 40,204 रुपये रही। 
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5. बचत व विनियोगों में वृद्धि--भारत में सकल घरेलू बचत राष्ट्रीय आय 
का 950-5 में 8.9% (नयी सिरीज) थी, जो 999-2000 में बढ़कर 223% हो 
गई है। यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। पूँजी-निर्माण या विनियोग की समायोजित 
दर इसी अवधि में 87% से बढ़कर 23.3% हो गई है। इस प्रकार भारत में अधिकांश 
विकास घरेलू बचतों का उपयोग करके किया गया हैं । योजनाकाल में बचत व विनियोग 
की दरों की वृद्धियाँ भारत में विकासशोल अर्थव्यवस्था को प्रगट करती है। 


6. सामाजिक व आर्थिक आधारभूत ढाँचे का विकास--सामाजिक आधार 
ढाँचे में शिक्षा, चिकित्सा वगैरह आते हैं तथा आर्थिक आधार-ढाँचे में विद्युत, परिवहन, 
अँंकिंग वगैरह आते हैं। योजनाकाल में साक्षरता की दर बढ़ी है। यह 2004 में 65.38% 
रही है जो पहले से अधिक होते हुए भी काफी नीची है। 


शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 950-5॥ में 23 लाख किलोबाट से बढ़कर 
१999-2000 में १30 लाख किलोबाट (लगभग 49 मुनो) हो गयी है। गाँवों के 
विद्युतीकरण, पम्प सेटों के विस्तार एवं रेल व सड़कों के विस्तार से कृषि व उद्योगों 
को लाभ पहुँचा है! रेल मार्गों को लम्बाई वर्तमान में 62.9 हजार किमी. से अधिक 
होने का अनुमान है। 


7. औद्योगिक विकास--योजनाकाल में भारत के औद्योगिक विकास में 
भी वृद्धि हुई हैं। योजनाकाल में औद्योगिक उत्पादन में काफी विविधता आयी है। 
कई प्रकार के नये उद्योगों का विकास हुआ है। योजनाकाल में औद्योगिक उत्पादन 
लगभग छह गुना हो गया है। भारत में तैयार इस्पात का उत्पादन 950-5। में 40.4 
लाख टम से बढ़कर 2000-0। में 2 करोड़ 73 लाख टन, क्रूड तेल का 3 लाख 
टन से बढ़कर 3 करोड़ 24 लाख टन व कोयले का (लिग्नाइट सहित) 3.2 करोड़ 
टन से बढ़कर 33.26 करोड़ टन हो गया है। 


योजनाकाल में भारत में औद्योगिक ढाँचे का स्वरूप बदल गया है। इसमें 
उपभोक्तता-वस्तुओं के स्थान पर आधारभूत व पूँजीगत वस्तुओं का स्थान ऊँचा हो 
गया है। निर्यातों में औद्योगिक माल का अंश बढ़ा है। इस प्रकार भारत में औद्योगीकरण 
की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग बढ़ा है तथा निजी 
क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है! 


लानान 


पंचायती राज संस्थाओं का गठन 





राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वार राजस्थान पचायती 
राज अधिनियम में बार्ड सभा की एक अभिनव व्यवस्था की गईं है। इस व्यतस्था का 
मुख्य उद्देश्य वार्ड फी समस्याओ के निय़्करण के लिए वार्ड के निवासियों का एक साथ 
बैठकर पंचायत से रूबरू होना है । 


चार्ड सभा के सदस्य 


वार्ड सभा के सदस्य उस वार्ड में निवास करने वाले सभी व्यस्क व्यक्तियों होंगे 
तथा प्रश्येक वार्ड में एक वार्ड सभा होगी [घारा 3 (१)] 
चैठकें 

वार्ड सभा की वर्ष मे कम से कम दो बैठकें होंगी अर्थात वित्तीय वर्ष की प्रत्येक 
दः माही में एक बैठक होगी, लेकिन वर्ड सभा के कुल सदस्यो के /१0 सदस्यो द्वारा 
अध्यपेक्षा किये जाने पर अथवा पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्‌ या राज्य सरकार 
द्वारा अपेक्षा किये जाने पर ऐसी अपेक्षा के (5 दिन के मीतर वार्ड सभा की बैठक चुलाई 
जा सकेगा। [धागा 3 (2)] 
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अ्रकाश, पानी के सामुदायिक नदा, सार्वजकिन कुएँ, सार्वजनिक सफाई इकाइयाँ, सिचाई 
सुमिधाएँ आदि के दिए स्थान का सुझाव देना, 

(च) लोकहिति के विषयों जैसे स्थच्छता, पर्थावरण का परिसक्षण, प्रदूषण का 
निवारण, सामाजिक बुराइयों से बचाव आदि के बारे में स्कीमें बनाना और जागरूकता 
लाना 

(छ) लोगों के विभिन्‍न समूरों में सौहार्द और एकता यो यद्ाता, 


(ज) शरकार से विभिन्‍न प्रकार की कल्याणकारी सहायता जैसे पेंशन और 
सह्यायिकी प्राप्त करने घाले व्यक्तियों की पात्रता को सत्यापित करा, 

(झञ) थार्ट सभा के क्षेत्रमें किये जाने के लिए प्रस्तावित संकर्मों फे व्यौरेवार 
प्राफ्कलनों के मरे में सूचना प्राप्त करना, यार्ड सभा के क्षेत्र में क्रियान्वित किये गये सभी 
सफकमों की सामाजिक संपरोशा करना और ऐसे सकरमों के लिए उपयोजन और पूर्णता 
प्रमाण पत्र प्रदात करमा, 

(जन) सम्रधित अधिकारियों रो उस वार्ड सभा क्षेत्र में ऐसी रेवाओ के याऐ में जो 
से उपलब्ध करायेगे और ऐसे कार्यों के बारे मे जिन्हे करने या उनय्ा प्रस्ताव ऐ, सूचना 
प्राप्त करना, 

(८) उस क्षेत्र में माता-पिता और अध्यापक सगमो क्ेक्रियाकलापो में सहायता 
करना 

(5) साक्षस्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, घाता बिकास और पोषण को प्रोत्साहित करना, 

(ड) सभी सामाजिक रोक्टरों वी सस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियत्रण रपता, 

(ढ) ऐसे अत्य कार्य जो समय-समय पर विहित किये जायें। 

यहाँ यह उल्तेयनीय है कि वार्ड सभा को बैठकों में पेचायत समिति वा विवास 
अधिकारी या उपयी और मे नाप निर्देशित व्यक्ति उपस्थित रऐेगा और वार्ड सभा के 
कार्यक्रमों या अभिलेय तैयार किया जोयागा (धारा 3 (5)) 

भारत एक लोकतात्रिक देश है लोकतंत में सत्ता का ध्यापक विकेन्द्रीकरण रहता 
है। ग्राम रतर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सत्ता की घागडोर जनता द्वाया तिर्वाचित जय 
प्रतिनिधियों के हाथों में सुरक्षित रहती है। भारत मे सत्ता की भागडयोर जए शीर्ष पर रासद 
के हाथों में है यहीं ग्राम स्तर पर पंचायतो में निहित है। 
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यह सुखद है कि देश में पंचायती राज की स्थापना का श्रेय राजस्थान को प्राप्त हैं । 
2 अक्टूबर 4959 को याघी जयन्ती के अवसर यर भारत के प्रथम ग्रधानमंत्री पंडित 
जवाहर लाल नेहरू द्वारा नामौर में पंचायती राज की नींव रखों गई थी ।यही पंचायती राज 
का श्री गणेश था7 आरमी में गाँवों के सामाजिक, आर्थिक एवं सास्कृतिक विकास में 
पंयाचती राज संस्थाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन कालान्तर में ये कुछ शिधिल 
हो गई, यहाँ तक कि मृत प्राय: सी हो गई। इसमें गाँवों का विकास अवरुद्ध ही गा। यह 
राजय के लिए एक चिन्ता का विषय था। राजय नेइन संस्थाओं को पुनः सक्रिय करने का 
मानस बनाया। केन्द्र सरकार ने इस दिशा में पहल को और सन्‌ 992 में संविधान में 
73वाँ संशोधन कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया। इस 
संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्राय: सभी राज्यों में नये पंचायती राज कानून बनायें गये। 
राजस्थान में भी सन्‌ 994 में 'राजस्थान पंचायती राज अधिनियम ' पारित किया गया। 
समय-समय पर इस अधिनियम में संशोधन किये गये, लेकिन सन्‌ 4999 एवं सन्‌ 2000 
में इस अअधिनियम मे आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। राजस्थान में तीव-स्तरीय पंचायती 
राज व्यवस्था है- 
(6) पंचायत, एवं 
(४) पयायत समिति, एवं 
(00) जिला परिषद्‌! 
पंचायतों में पंच, सरपच एवं ठप सरपंच, पंचायत समितियों में प्रधान, ठप प्रधान 
'एवं सदस्य तथाजिला परिषद में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख एवं सदस्य जन प्रतिनिधि 
होते हैं । पचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को स्थापना राज्य सरकार द्वारा 
राजपत्र में अधिसूचना जारी कर की जातो है। ग्राम पंचायतों के पंचों एवं सरपंचों का 
निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता हैं, जबकि पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान 
तथा जिला परिषद्‌ के प्रमुख एवं उप प्रमुख का निव्चिन क्रमश: पंचायत समितियों एवं 
जिला परिषदों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। 


पंचायत राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े चर्ग तथा 
महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।पंचायतो राज संस्थाओं का कार्यकाल 
पाँच वर्ष निर्धारित किया गया है। ( धारा 77) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में उन 
सभी व्यक्तियों को मत देने 'का अधिकार प्रदान किया गया है जो- 


(0). 8 वर्ष से कम आयु का नहीं है, तथा 
(0) जिसका नाम निर्वाचक नामावलो में अंकित हैं। (धारा 8) 


पंचायती राज संस्थाओं का गठन या 
सदस्यों के लिए अरईतायें 


अधिनियम कौ धारा 9 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए 
अहहत्ताओं (योग्यताओं) का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं 
की सदस्यता के लिए निम्नाकित व्यक्तियों को पात्र माता गया है- 


(१) जिसने 2 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, 
(2) जो सक्षम न्यायालय द्वाण भ्रष्ट आवरण का दोषी नहीं ठहराया गया है; 


(3) जो किसी स्थानीय प्राधिकारण, विश्वविद्यालय, निंगम, निकाय, उपक्रम 
या सहकारी समिति में पूर्णकालिक या अशकालिक पद धारण यहीं करता है, 


(4) जो नैतिक अधमता (0409 १ए॥॥४००) के किसी मामले में राज़य सरकार 
'कौ सेत्रा से पद॒च्युत नहीं किया गया है, 

(5) जो किसी पचायती राज संस्था मे लाभ का पद धारण मीं करता है, 

(७) जो कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी शारोरिक या मानसिक दोष य 


रोग से ग्रस्त नहीं है, नर (3 / । “१ 


(7) जो सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठह्दराया 
गया है; 


(8) जिसके विरुद्ध पांच या पाँच वर्ष से अधिक की अबधि के कारावास से 
दण्डनीय किसी अपराध में नयायालय द्वारा सज्ञान (2०७०॥2०१८७) नहीं लिया गया है; 


(9) जिस पर पंचायती राज सस्था का कोई कर या शुल्क बकाया नहीं है, 

(40) जो पंचायती राज संस्था के विधि व्यवसायी के रूप मे नियुक्त नहीं है, 

(॥7) जो राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 960 के अन्तर्गत दण्डनीय 
किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है; 

(१2) जो दो से अधिक सन्तान वाला नहीं है, तथा 

(१3) जो अधिनियप के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्यथा अयोग्य नहीं है। 

अधिनियम की धारा १9 में निर्धारित तिथि के बाद अतिरिक्त सतान का उत्पन्न 
होना सदस्यता के लिए आयोग्यता मानी गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने “मुकेश 
कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान' (एम, आई आर. १997 राजस्थान 250) में 
मामले में इस व्यवसी को संवैधानिक ठहराया है। 
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निवचिन पर प्रतिबंध 

अधिनियम की धारा 9क में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यवित- 

(6) पंच के लिए एक से अधिक वाटों से, 


(7) पंचायत समिति के सदस्य के लिए उस पंचायत समिति के एक से अधिक 
निर्वाचन क्षेत्रों से, तथा 


(#) जिला परिपद्‌ के सदस्य के लिए उस जिला परिषद्‌ के एक से अधिक 
निर्वाचन क्षेत्रों से, निर्वाचत लड़ने का हकदार नहीं होगा। 


इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति एक साथ पंच एवं सरपंच दोनों के लिए चुनाव नहीं 
लड़ सकेगा। 


मताधिकार पर प्रतिबंध 


अधिनियम की धांग 8ग के अनुसार कोई भी व्यक्ति उसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र 
में मत देने का हकदार होगा जिस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नाम्रावली (वोटर 
लिस्ट) में उसका नाम रजिस्ट्रीकृत है। 


कोई भी व्यॉक्त किसी भी निर्वाचन में एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत 
नहीं दे सकेगा। 


इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी वज्ञर्ड या निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार 
मतदान नहीं कर सकेगा। 


त््यागपत्र 


जैसा कि ऊपर कहा गया है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष 
निधारित किया गया है, लेकिन कोई भी पंच, सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप 4/पंचायती 
राज एंव ग्रामीण विकास योजनायें 


प्रधान, जिला प्रमुख, उप प्रमुख तथा पंचायत समिति या जिला परिषद्‌ का सदस्य 
पाँच वर्ष से पूर्व भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा! 


शेसा त्त्यागपत्र 
() पंच, सरपंच या उप सरपंच द्वारा विकास अधिकारी को, 
() प्रधान द्वारा जिला प्रमुख को, 
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(00) उप प्रधान या पंचायत सम्रिति के किसी सदस्य द्वारा प्रधान को, 
(५) जिल्ला प्रमुख हागा खण्ड आयुक्त को, एवं 


(५) उप प्रमुख या जिला परिषद्‌ के किसी सदस्य द्वारा प्रमुख को, दिया जा 
सकेगा। 


त्यागपत्रे सक्षम प्राधिकारी को हाथों हाथ दिया जा सकात है। केरल उच्च न्यायालय 
द्वार "एम, ए. चहीद बनाम जोबेई सिल्वा' (ए आई. आए 998 केरल 38) के माले 
में यह कहा गया है कि त्यागपत्र का रिजस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाना आवश्यक नहीं है। 


'हरदेव सिंह बनाम प्रमुख, जिला परिषद्‌ सीकर' (ए आईं आर. 972 
राजस्थान 5१) के मामले मे राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया 
है कि स्यागपत्र प्रभावी होने सैपूर्व कभी भी बापस लिया जा सकता है। 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि त््यागपत्र घापसी का प्रार्थना पत्र भी उस्सी प्राधिकारी 
केससक५ पेश किया जाना आवश्यक है जिसके समक्ष त्यायपत्र येश किया गया है।[ बायू 
सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, डब्ल्यू एल एन (१997)2 राजस्थान 28 | 
अविश्वास प्रस्ताव 

अधिनियम की धारा 37 मे पंचायती राज संस्थाओ के अध्यक्षो (सरपच॑, प्रधान 
एव प्रमुख) तथा उपाध्यक्षों (उप रारंपच , उप प्रधान एवं उप प्रमुख) के विरुद्ध अविश्वास 
प्रस्ताव के बारे मे प्रावधान किया गया है। 

ऐसा प्रस्ताव पंचायवती राज संस्था के प्रतयक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में से 
न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों द्वाए लाया जा सकता है तथा प्रस्ताव पारित होने के लिए 
निर्वाचित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है । फिर ऐसा कोई भी प्रस्ताव किसो 
आध्यक्ष था उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के भीतर नहीं लाया जा 
सकता। 

अह ध्यवस्था आज्ञापक है। ( लक्ष्मण मीणा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए 
आई आर १998 राजस्थान, 306) 

अह व्यवस्था संयधीनिक भी है । (जगदीश प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश, 
ए. आई. आर 3997 भध्यप्रदेश 84) 


सरपंच के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के मतदान में ऐसे सदस्य (पंच) भी 
आग ले सकते हैं जिन्हें अयोग्य घोषित किये जाने का मामला विचाराधीन है। (अमर 
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सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए. आई. आर. 999 राजस्थान 238) 


अम्बई उच्च न्यायालय द्वार 'विनायकराव गंगारामजी देशपुख दनाम पी. सी. 
अग्रवाल (ए. आई। आर. 3999 बम्बई 42) के मामले में यह कहा गया है कि 
सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाना कलंक (59979) नहीं है। 
पद से हटाया जाना 

अधिनियम की धार 38 में की गई व्यवस्था के अनुसार पंचायती राज संस्था के 
किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को निम्नांकित आधारों पर पद से हटाया जा 
सकता है - 


0) यदि वह कार्य करने से इंकार कर दे, 

(४) यदि वह कार्य करने में असमर्थ हो जाये, 

(9) यदि वह किसी अवचार (७५००००ए०)का दोषी पाया जाये, 
(' यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षावृतित बरते, अथवा 


(७ यदि वह अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में किसी अपीर्तिकर आचरण (08- 
ह्३०८एि। ०००१०८0) का दोषी पाया जाये। पद से हटाये जाने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को 
सुनवाई का अवसर दिया जाना तथा उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह से परे 
साबित किया जाना आवश्यक है | [ बंशीधर सेनी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (3998) 
१ डब्ल्यू. एल. एन. 270 ] 


* मुकेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान ' (ए. आई आर, १997 यजस्थात 
250) के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि 
'कोई पंच या सदस्य निर्वाचन के बाद आयोग्य पाया जाता है तो उसे चुनाव याचिका का 
दायर किये बिना पद से हटाया जा सकता है। 


घानाह 


ग्राम सभा 








जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सरपच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। उसे 
संबंधित गांव का ''प्रथम नागरिक '' भी कहा जा सकता है। गाँव का सर्वांगीण विकास 
उसी के हाथों मे सुरक्षित होता है। एक कुशल, ईमानदार एव कर्त्तव्यनिष्ठ सरपंच गाँव के 
प्रति प्रतिबद्धता का निर्वहन करते हुए गाँव को स्वर्ग बना सकता है। अधिनियम में 
इसीलिए सरपंच को बिपुल शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यहाँ इन पर प्रकाश डाला जा रहा है- 


0) ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना-सक्ता में जवता की सीधी 
भागीदारी की दृष्टि से नये पंचायतीयज अधिनियम के अध्याय-2क में ग्राम सभाओ के 
गठन की व्यवस्था की गई है। ग्राम सभाओ को गाँव की विकास योजनाओं की समीक्षा 
एवं उनसे सहायता करने का कार्य सौंपा यथा है । ऐसी महत्त्वपूर्ण संस्था को बैठक बुलाने 
एवं उसकी सहायता करने का अधिकार सरपंच को प्रदान किया गया है । ( धारा 8ग ) 


(४) पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करना-जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 


है कि, सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया एवं गाँव का प्रथम नागरिक होता है। उसी को 
ग्राम पंचायत को बैठकों का आयोजन करने एवं उनकी अध्यक्षता करने का अधिकार भी 
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दिया गया है। सरपंच केवल बैठकों को अध्यक्षता ही नहीं करता, अपितु उनको विनियमित 
भी करता है अर्थात वहो ऐसे उपाय करता है जिनसे बैठकें शान्ति से सम्मन्‍्त हों । पंचायतों 
की गरिमा के अनुरूप बैठकों को सुब्यवस्था सुनिश्चित करने का विवेकाधिकार सरपंच 
को ही है। [धारा 32 (  ) ख| 


जब तक सरपंच उपस्थित रहता है तब तक अन्य व्यक्ति न तो बैठक बुला सकता 
है और न ही उसकी अध्यक्षता कर सकता है। (महादेव बनाम ग्राम पंचायत नपासर, 
982 डब्ल्यू. एल. एन. 45) 


(॥) अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण-नये 
पंचायतीराज अधिनियम में सरपंच को प्रदत्त की गई यह एक महत्त्वपूर्ण शक्ति है। हम 
जातते हैं कि पंचायत के कार्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रदतत 
शक्तियों के अन्तर्गाी पंचायत द्वार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती 
है। वर्तमान में मुख्य रूप से पंचायत में सचिव एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति 
की व्यवस्था है। ये अधिकारी एवं कर्मचारी यद्यपि सरकार के सेवक होते हैं परन्तु इन 
परः 

(क) प्रशासनिक पर्यवेक्षण, एवं 

(ख) नियंत्रण 

सरपंच का होता है। ये सभी सरपंच के आदेशों की पालना करने के लिए आबद्ध 
हते हैं। अनुशासनहीनता की दश्य में सरपंच इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही 
करने के समुचित कदम उठा सकता है। [धारा 32 ( ) ( ड7] 

(9) गाँव के विकास के लिए कार्य करना-ग्राम पंचायतों के गठनका मुख्य 

उद्देश्य है-गाँवों का सवाँगीण विकास । विकास की यह वागडोर सरपंच के ही हाथों में 
होती है। अपनी सू०-बूझ, ईमानदारी, निष्ठा एवं कर्च॑व्यपरायणता से वह गाँव को 
“स्वर्ग”! बना सकात है । इसके लिए सरपंच वे सब कदम ठठा सकता है या उन सभी 
शक्तियों का प्रयोग कर सकता हैं जो समय-समय प्र अधिनियम या अधिनियम के 
अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसे प्रदत्त की जायें। ऐसी शक्तियाँ मुख्य रूप से 
तिम्भांकित हो सकती हैं: 
(क) गाँव के विकास की योजना तैयार करना; 


(ख) समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं के उत्थान की दिशा में कार्य करने 
की पहल करना; 
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(ग) पंचायत की आय के स्लोत सुनिश्चित करना एवं उनमें अभिवृद्धि के प्रयास 
करना, 


(घ) कर, शुल्क आदि अधिरोपित करना, 
(ड) सार्वजनिक मिमाण के कार्यों में अभिरुचि लेना, 
(च) स्थानों, परिसरों व मार्गों का निरीक्षण करना आदि। 


(४) पंचायत की निधि का उपयोग करना-नये पंचायतौराज अधिनियम कौ 
महत्त्वपूर्ण देन है अर्थात स्वायत्ता। यह एक मानी हुई बात है कि अर्थ अर्थात्‌ स्वायत्तता। 
यह एक मानी हुई बाद है कि अर्थ अर्थात्‌ धन के अभाव में पचायते विकास कार्य नहीं 
कर सकतीं। विकास-कार्यों के लिए पग-पग पर धन की आवश्यकता होती है। यही 
कारण है कि पचायतों कौ आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उन्हे कर एव शुल्क 
लगाने, विकास कर अधिरोपित करने तथा अनुदान पाने का अधिकार दिया गया है। इन 
सभी सोतो से जो भी धन ग्राप्त होता है वह पंचायत कोष/निधि में जमा होता है और इस 
धन को विकास कार्यों मे लगने का अधिकार सरपच को ही दिया गया है। 


गाँव के विकास के लिए सरपच को क्‍या करना चाहिए? 


गाँवके विकास का सरपच पर गुरुतर दायित्व होता है। उसे अथक एवं भागीरथ 
प्रयाप्तों से दित-रात गाँव के विकास मे लगना होता है, अनेक सघर्षों एवं विप्दाओ का 
सामना करना पडता है।'पग-पषग पर उसके थैर्य एवं निःस्वार्थ भाव की परीक्षा होती है। 
ऐसे मे सरपच को अत्यन्त सहनशीलतां, संबेदनशीलता एव धैर्य का परिचय देना चाहिये। 
यदि सरपंच अपने कार्यकाल में विकास के अच्चें कार्य करता है तो आगे के चुनावों में 
उसकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए 
सरपंचों के लिए कुछ कार्य प्रस्तावित किये जा रहे हैं | सरपंच को प्राथमिकता के आधार 
पर इन कार्यों को भूर्त्त रूप देने का प्रयास करना चाहिए- 


(क ) गाँव की सफाई एवं स्वच्छता-सर्वप्रथम गाँव की सफाई एवं स्वच्छता 
पर ध्यान देना चाहिये। आज गाँवो की सबसे बडी समस्या यही है। गाँवों में गदगी फैली 
रहती क#ै। चारो ओर मैला, कूडा-करकट, कोचड आदि फैला रहता है। सूअर आदि 
जानवार गाँवों में विदरण करते हैं । इन सभी से न केवल गाँवों की सुन्दरता बिगड़दी है 
अपितु असख्य बीमारियाँ भी फैल जाती हैं। अतः सरपच को सर्वप्रथम गाँव की सफाई 
चर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सरपंच निम्नाकितड पाय कर सकता है- 


(१) प्रत्येक मोहल्ले के लिए सफाई कर्मचारी कौ नियुक्ति करना; 
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(2) एक जमादार को नियुक्ति करता, जो प्रतिदित प्रत्येक मोहल्ले का निरोशक्षण 
कर यह सुनिश्चित करे कि ठस मोहल्ले में सफाई हुई या नहीं, 





(3) मोहल्ले को संबंधित पंच के पर्यवेशक्षण एवं नियत्रण में रखता जो हमेशा यह 
देखे कि सफाई हुई या नहीं; 

(4) मंदे पाती की निकासी के लिए सालियोँ बनाता; 

(5) सूअगें, 





आदि को गाँव में विचरण नहीं करने 
देना; 

(6) स्थान-स्थात पर कृड़ा-करकट डालते के लिए द्वम, पात्र आदि की व्यवस्था 
करना; 





(7) मृहलयों एवं शौचालयों की व्यवस्था करना, आदि 

(ख ) पानी की व्यवम्था-जीबन की सक्यधिक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पानी हैं 
आज गाँवों की यह एक प्रमुय समस्या है । आये दिन फनी की किल्लत को लेकर झगड़े, 
विवाद, हडताल एव घेराव होते हैं। अत: सस्पंच को गाँव की सफाई के खाद पानी को 
व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिये। वह पंचायत के आर्थिक स्गेतों अथवा राज्य सरकार के 
सहयोग से पाती को समस्या का नियक्रण कर सकता है। टकसे लिए कतिपय सुझाव 
दिये दा रहे हैं: 


(१) प्रत्येक मोहल्ले में नल लगाये जायें; 









(2) जहाँ नल की व्यवस्था न हो सके, वहाँ हैप्डपन्प लगये जायें; 


(3) जहाँइन दोनों की ही व्यवस्था न हो, वहाँ कुओं-बाबड़ियों आदि को गहरा 
'कयया जावे; 





(4) कुओं एवं बावडियों को मुनिरिचित की छादे 





(5) पाती को बहुताबत वाले क्षेत्रों से टैंकयों 
किया जाये; 


में पानी मंगवाया जाकर सप्लाई 


(6) पाती के समात व न्यादोचित विवरण की व्यवस्था की जाये आदि। 






(ग) बिजली की व्यवम्था-पानों में बिजली को 
व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। आज प्राय: विद्युदकरण हो गाया है। 
गाँव-गाँव में बिजली पहुँच गई है। ऐसा होते पर भी गाँव में चिडली की अव्यवस्या की 
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प्राय; शिकायत रहती है। अत: शिकायत के निवारण को दिशा में सरपंच को निम्काकित 
कदम उठाने चाहिये- 


(१) पंचायत स्तर से या राज्य सरकार से प्रार्थना कर गाँवों में विद्युत व्यवस्था 
की जाये, 


(2) जहाँ विद्युत व्यवस्था उपलवध हो, वहाँ विद्युत के समान व न्यायोचित 
विठण्ण के प्रथन्ध किये जायें, 


(3) पचायत के सचिव या अन्य कर्मचारी का यह कर्त्तव्य रखा जाये कि वह 
प्रतिदिन यह देखे कि विजली की सप्लाई समुचित रूप से हो रही है या नहीं, 


(4) प्रत्येक मोहल्ले में थ सार्वजनिक स्थानों, मार्गों, सड़कों आदि पर बिजली 
के खम्भे लगाकर बिजलो प्रदाय को व्यवस्था की जाये, 


(5) जहाँ कहीं विजली के सम्भे ध्तिग्रस्त हो जायें, ट्यूब-बल्य आदि दूट- 
'फूट जायें, उन्हें तत्वाल दुरस्‍्त करने अथवा बदलते की व्यवस्था को जाये। 

(घ) सड़कीं का निर्माण-प्राथमिकता के आधार पर पानी व बिजली के बाद 
सरपंच का ध्यात सड़कों के निर्माण पर जाना चाहिये। सरकार का भी आज यही प्रयास 
हैं कि प्रत्येक गाँव सड़कों से जुड़े। गाँव के भीतरी भाग में भी सड़ाकों का निर्माण हो। 
सड्कों के निम्प्रण का दोहरा लाभ है-प्रथम तो यांतयात सुविधा हो जाती हे, दूसण गाँवों 
में सफाई भी रहती है। सडकों से न मिट्टी उड़ने का डर रहता है और न ही भूमि के 
ऋटाव का। सरपंच अपने पंचायत कोष से या राजय सरकार के अनुदान सेया अकाल 
राहत कार्यों के माध्यम से सड़कों का निर्माण करा सकता है। 

(ड) गश्त की व्यवस्था-भौ्वों को सुरक्षा का दायित्व भी सरपंच पर ही है। 
चस्तुत: यह एक अहम कार्य एवं दायित्व है। गाँव की सुरक्षा पर ही गांव में शान्ति व 

अमन-चैन घना रह सकता है। चोरी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, मारपीट आदि 
अटनाओं से नागरिकों में भय का वातावरण घना रहता है। सुरक्षा का कार्य यद्यपि पुलिस 
का है, फिर भी सरपंच को चाहिये कि वह पंचायत के माध्यम से सुरक्षा के उपाय करें। 
इसके लिए सरपच को चाहिये कि वह- 

(१) रात्रि गश्ठ को व्यवस्था करे, 

(2) सात्रि गंएत के लिए वह गाँव के किसी भी सेदानिवृत्त व्यवित, बेरोजगार 
व्यक्ति अथवा गोरखा आदि को अंशकालीत सेवा अथवा संविदा शर्तों प९ नियुक्त कर 
सकता है, 
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(3) सशात्रि गन्त वाले व्यक्ति को बिजली को देख-रेख का कार्य भी सौंपा जा 
सकता है; आदि। 

(च) बाजारों, मेलों आदि का व्यवस्थीकरण-बाजारों, मेलों आदि को 
सुव्यवस्यित कर सरपंच गाँव के सौन्दर्य और व्यवस्था में चार चाँद लगा सकठा है ।इनकी 
अव्यवस्था से अन्य अनेक प्रकार को दुविधायें ठत्पन्त हो जाती हैं। अत: सरपंच को 
चाहिये कि बह- 

(१) बाजासें को व्यवस्थित करे, 

(2) ययथामम्भव विशिष्ट बाजार बनाये, 

(3) सब्बी, माँस, मदिय आदि के लिए व्यवस्यित दुकानों, स्टॉलों, थड़ियों 
ब्ठुटकद करें, _ , 





49), मास 


आदि 25% 
मदिशा की दुकानें गाँव से बाहर तया विद्यालयों, अस्पतालों 
आदि पर्याप्त दूगे पर रखी जायग्रें, 


९ (5) मेलों अथवा हाट बाजारों में दुकानों की व्यवस्था के साथ-साथ शान्ति तया 
कानूक व्यवस्था के पर्याफ्ा:प्रबन्ध किये जायें, आदि। 


(छे) सड़कों माहल्लों आदि का नामकरण-सड़्कों, मोहल्लों आदि का 
नामकरण यद्यपि सरपंच के लिए ठतना आवश्यक कार्य नहीं है जितने अन्य कार्य, फिर 
भी गाँव के सौन्दर्य एवं ठमकी पहचान स्थापित करने के लिए सड़कों, मोहल्लों आदि का 
नामकरण किया जा सकता है। इससे आगसन्तुकों को तो सुविधा मिलठी ही है साथ ही 
साथ डाक विवरण में भी आसाती हो जाती है। 


यहाँ एक सुझाव यह है कि जहाँ तक हो सके, नामकरण में राजनेताओं के नामों 
'को डाला जाये ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो नामों में आदर्श एवं नीति वाक्‍्यों का 
चुनाव किया जा सकता है, जैसे घर्म पय, नीति मार्ग, शान्ति पय, अहिंसा मार्ग, सत्य पंथ, 
न्याय मार्ग, पुण्य मार्ग, स्वास्थ्य पथ आदि। 
और क्या करना चाहिये सरपंच को 2 


इनके अलावा विकास के और भी कई कार्य हैं उो सरपंच ट्वाय किये जा सकते हैं, 
डँसे- 


4. गाँव में आवारा पशुओं का प्रवेश निषिद्ध करना; 
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2. कांजी हीँस की व्यवस्था करना; 

3 अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों के उत्थान हेतु योजनायें तैयार 
करना, 

4. महिलाओं के हितों कौ सुरक्षा एवं उसके कल्याण की दिशा में अग्रसर 
होगा, 

5... सामाजिक कुरीतियों जैसे, याल विवाह, दहेज, मृत्युभोज आदि का उन्मूलन 
करना, 


है हट हि है व हद स्् था न ध कि 
6... बन एवं पर्मात्रण के हक उक्यैँ करता; | ५ ५ 
रह 


शक हर 
7. शिक्षा एवं चिकित्सा की (/गरवस्पा के लिए प्रयाझ् करना, आदि। 
सरपंच के संवैधानिक कर्तव्य एवं गज हि 






जहाँ सरप्रंच के विपुल अधिकार हैं 
दायित्व भी हैं, यथा- 


(क ) निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करना-सरपंच का सबसे पहला कर्तव्य है 
निष्ठा एव ईमानदारी से कार्य करना । वस्तुतः यही एक एसा गुण है जो सरपच की प्रतिप्ठा 
को बताये रख सफता है। यदि सरपच स्वय कर्तव्यपरायणता से कार्यकर्ता है तो उसके 
अन्य पच, अधिकारी एवं कर्मचारी भी ठसका साथ देने में पीछे नहीं रहते । जनता का भी 
उसे भरपूर सहयोग मिलता है। प्रत्येक सरपंच को चोहिये कि वह- 


५ ०७ हि 


(१) घूस अर्थात रिश्वत नहीं ले; 

(2) पंचायत में अपना कोई हित विटित नहीं होते दै, 
(3) पक्षपात नहीं करें; 

(4) अपने ही मामले में निर्णायक नहीं बने; 

(5) गाँव के लोगों के सुख-दुख में भागीदार बने, 
(6) अवैध उपहार आदि स्वीकार नहीं करें। 


(ख ) पंचायत के कोप एवं सम्पत्ति का दुरूपयोग न करे-सरपंच का यह 
करँव्य है कि वह पचायत कौ सर्म्पत्ति की रक्षा कर एव उसके कोष का दुश्पयोग नहीं 
करे। गजस्थान पंचायत्तौयज अधिनियम, 4994 की थारा 4 में यद्दे कहा या है कि 
सर्रपच पंचायत कौ- 


खां 


४ 
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(१) सम्पत्ति को हानि से बचाये, 

उसका दुरुपयोग नहीं होने दे, 

उसका दुर्विनियोग नहीं करे, 

(4) गाँव के अधिकतम विकास में उसका उपयोग करे, आदि। 


(2 


ढ़ 


(3 


खा 


(य) अभिलेखों का अनुरक्षण करे-पंचायत का सम्पूर्ण अभिलेख सरपंच के 
नियंत्रणमें रहता है, अत: उसका यह कर्त्तव्य है कि वह उसका अनुरक्षण करे, अर्थात 
उसे- 


(१) सुरक्षित अभिरक्षा में रखे, 

(2) उसे नष्ट अथवा खराब होने से बचाये, 

(3) उसमें किसी प्रकार को जालसूणजी नहों होने दे, 

(4) धारा 32 (१) (ग) में विहित दायित्व का पालन करे। 


(घ) अपने कर्त्तव्यों का पालव करे-सरपच का यह दायित्व है कि वह उन 
सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन करे जो उसे समय-समय पर- 


(4) इस अधिनियम के अधीन, 

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन एवं 

(3) राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें। [धारा 32 () च] 
उपसरपंच के अधिकार, कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं दायित्व 


पंचायत में सरपंच के बाद दूसरा सग्नेद ठप सरपंच का है । सरपंच की अनुपस्थिति 
में उप सरपंच ही सरपंच का कार्य करता है। अत: ठप सरपंच के भी वे सभी अधिकार, 
कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं दायित्व हैं जो सरपंच के हैं। अन्तर केवल यही है कि सरपंच के 
'डपस्थित रहते वह इन शक्तियों का प्रयोग नहों कर सकता। 


अधिनियम की धारा 32 (2) में उप सरपंच को शक्तियों का उल्लेख किया गया 
है। इसके अनुसार- 


(१) सरपंच की अनुपस्थिति में ठप सरपंच को वे भी सभी अधिकार होते हैं जो 
सरपंच को उपलब्ध हैं। 
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(2) उप सरपच को वे अधिकर होते हैं जो राजय सरकार द्वारा उसे प्रत्योजित 
किये जाये, एवं 


(3) डप सरपंच उन सारी शक्तियो एवं अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो 
पचायत द्वारा सकल्य पारित कर उसे सौंपे जायें। 


पंचों के अधिकार उवं कर्त्तव्य 


पंच भी पचायतीराज सस्थाओ का एक महत्वपूर्ण अग है। वस्तुतः सत्ता के 
विकेद्धीकरण की पच ही एक अहम्‌ कड़ी है। माँव की जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व 
थे पंच ही करते हैं। अधिदियम में यद्यपि पंचों के अधिकागे एबं कर्तव्यों का स्पष्ट 
उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से पंचों के निम्नांकिद अधिकार 
एवं कर्तव्य हैं- 


( के ) सरपंच को सहयोग करना-हम जानते हैं कि सरपच पचायत का मुखिया 
होता है तथा गाँव का सर्वांगीण विकास उसके हाथों में निहित रहता है, परनतु सरपंच 
अकेला कुछ पहीं कर सकता, यदि उसे पंचो का सहयोग महीं मिले ।वस्तुत: सरपंच पचो 
के सहयोग से ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यह एक टोम है और टीम भावना 
से ही पचायत कार्य करती है । सरपंच तो टीम का कप्ताव मात्र होता है। सरपंच पंचो की 
राय को अनदेखा नहीं कर सकता। अतः गाँव के विकास मे पंचों का अपूर्व सहयोग 
रहता है । 


(ख ) अपने वार्ड के विकास को गति देना-पंच जिस वार्ड से निर्वाचित होकर 
आती है उस वार्ड का विकास करादा उसका दायित्व मात्रा जाता है। वार्ड की समस्याओं 
का नियकरण करना, वार्ड के लोगो के दुःख-दर्द का जायजा लेना उसी का कर्त्तव्य है। 
यदि पच अपने वर्ड की उपेक्षा करता है तो बह दुबाग उस वार्ड से चुने जाने कौ आशा 
नहों कर सकता। अतः पंच को चाहिये कि वह अपने वार्ड मे बिजली, पात्री, सड़क, 
नॉलियो आदि की व्यवस्था को देखता रहे और कमियों को दूर करने का प्रयास करे। 


(ग) निर्णयो में भाग लेना-पंचायत विकास कार्यों के संबंध में जो भी निर्णय 
लेती है चह या तो एकमत निर्णय होता है या फिर बहुमत का। ऐसी दशा मे निर्णय लेने 
मे पचो को अहम्‌ भूमिका होती है। पथ किसी निर्णय का विरोध भी कर सकते हैं। पंचों 
को प्रस्ताव एवं सुझाव रखने का भी अधिकार होता है। 

(घ) निषेधाज्ञा जारी करना-गाँव में यादि कोई व्यक्ति अवैध निर्माण कार्य 
करता है या पचायत की अनुमति के बिना कार्य करता हैं तो पंचों एवं सरपंचों को 
निषैधाज्ञा के माध्यम से ऐसे कार्य को रुकवाने का अधिकार है। 
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(7) निरीक्षण का अधिकार-पंचों को पंचायत क्षेत्र में चलने वाले निर्माण 
कार्यों, विकास कार्यों आदि का निरीक्षण करने का अधिकार है वे मौके पर जाकर स्थिति 
का जायजा ले सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि निम्प्रण कार्य अथवा 
विकास कार्य सहीं ढंग से हो रहे हैं या नहों। 


(च) अभिलेखों तक पहुँच का अधिकार-पंचों को पंचायत के अभिलेखों को 
देखने, उनका निरीक्षण करने तथा उनकी प्रतिलिपियों प्राप्त करने का अधिकार होता है। 
उन्हें अपने इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 


(छ ) अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार-पचों को प्रदत्त यह एक महत्वपूर्ण 
अधिकार है। पंच यदि यह पाते हैं कि सरपंच विधिनुमार कार्य नहीं कर रहा हैं, वह 
'कदाचार अथवा दुराचरण का दोषी है या वह कार्य करने में सक्षम नहीं रह गया है या 
अन्य किसी कारण से उसका सरपंच के पद पर बने रहना पंचायत के हित में नहीं है तो 
न्यूनतम एक-निहाई सदस्य सरपंच के विरुद्ध अविश्वाम प्रस्ताव ला सकते हैं। (धाया 
37) इस प्रकार पंच पंचायतों की घ्ररी और केद्ध बिन्दु हैं सरपंच द्वारा किसी पंच की 
उपेक्षा नहीं की जा सकती है| वस्तुत: पंच ही पंचायतीराज संस्थाओं की नींव के 
पत्थर हैं। 


राजस्थान पंचायती राज अधिनियम को एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता ग्राम सभाओं 
का गठन है। गाँवों के सर्वांगीण विकास में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 
अधिनियम के अध्याय 2 क की धारा 8 क से 8 डतक में ग्राम सभाओं के बारे में विशेष 
प्रावधान किया गया है। 


गठन 


प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी तथा उस पंचायत सर्किल से 
सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों (वालेटर लिस्ट) में पंजीकृत व्यक्ति इसके सदस्य 
होंगे। [धारा 8 क (4)] 
बैंठकें 

प्रत्येक ग्राम सभा की वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें होगी । प्रथम बैठक वित्तीय वर्ष के 
पहले ब्रिमास में और द्वितीय बैठक वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रिमास में । लेकिन ग्राम सभा 
के कुल सदस्य संख्या के 7/0 सदस्यों की अध्यपेक्ष्ता पर या पंचायत समिति, जिला 
परिषद्‌ अथवा राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने पर ग्राम सभा की बैठक ऐसी 
अध्यपेक्षसा या अपेक्षा किये जाने के 45 दिन के भीतर बुलाई जा सकेगी। [धारा 9 क 
(2)] 
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(ग) संबंधित वार्ड सभा से यह प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करना कि पंचायत ने खण्ड 
(क) में निर्दिष्ण उन योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी 
गयी निधियों का सही ढंग से उपयोग कर लिया है जिनका उस वार्ड सभा के क्षेत्र मे व्यय 
किया गया है :- 


(घ) कमजोर वर्गों को आवंडित भूखण्डों के संबंध में सामाजिक संपरीक्षा 
करना, 


(ड) आबादी भूमियों के लिए विकास की योजनाएँ बनाना और अनुमोदित 
'करना 


(च) सामुदियक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वसतु रूप में 
था नकद अथवा दोनों ही प्रकार के अभिदाय जुटाना, 


(छ) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को प्रोत्साहित करना, 
(ज) ऐसे क्षेत्र में समाज के सभी समुदायों के बीच एकता और सौहार्द बढ़ाना, 


(झ) किसी भी विशिष्ट क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय के बारे में पंचायत 
के सदस्यों और सरपंच से स्पष्टीकरण मांगना। 


(ज) वार्ड सभा द्वारा अभिशसित संकर्मों में से पूर्विकता क्रम में विकास संकर्मों 
की पहचान और अनुमोदन, 


(2) लघु जल निकायों की योजना और प्रवन्ध, 
(5) गौण वन ठपजों का प्रबन्ध, 
(ड) सभी सामाजिक सेक्टरों को संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण, 


(ढ) जनजाति ठप योजनाओं को सम्मिलित करते हुए स्थानीय योजनाओं पर 
और ऐसी योजनाओं के स्रोतों पर नियंत्रण, 


(ण) ऐसे प॑चायत सर्किल के क्षेत्र की प्रत्येक वार्ड सभा द्वारा की गयी अभिशंसाओं 
के बारे में विचार ओर अनुमोदन और, 


(त) ऐसे अन्य कृत्य जू विहित किये जायें। 


यहां यह उल्लेखनीय है कि पंचायत समिति का विकास अधिकारी या उसकी 
ओर से नामनिर्देशित व्यक्ति ग्राम सभा की बैठको में उपस्थित रहेगा तथा ग्राम पंचायत के 
सचिव द्वार ग्राम सभा को बैठकों का अभिलेख तैयार किया जायेगा | बैठक का कार्यवृत्तान्त 
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ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्तियों को पढ़कर सुच्याया जाएगा तथा उस पर उनके हस्ताक्षर 
लियेक जायेंगे। लेखबद्द कार्यक्रमो की प्रतियाँ तदप्रयोजनार्थ त्रिहित प्राधिकारियो को 
भेजी जायेगी। [धारा 8 क (7)] 


पंचायती राज सस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान पंचायती राज 
अधिनिधिम, 994 में पंचायतों , पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को कई महत्त्वपूर्ण 
शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अधिनियम को धारा 50, 5, एवं 52 तथा अनुसूची प्रथम, 
द्वितीय व तृतीय में इन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 


इस अध्याय में पचायतों के पंच, सरपच एवं उप सरपंच की शवितियों, कर्तव्यों एवं 
दायित्वों पर प्रकाश डाला जा रहा है। 


जानान 


पंचायत समितियों के अधिकार 
एवं कर्त्तव्य 








'जिले के जिला प्रमुख के बाद उपजिला प्रमुख हो उसकी शक्तियों का प्रयोग एवं 
कर्तंव्यों का निर्वटन करता है। अन्तर केवल इतना ही है कि उपजिला प्रमुख अपनी इन 
शक्तियों का प्रयोग जिला प्रमुख की अनुपस्थिति में ही कर सकता है । धाय 35 (2) में 
उपजिला प्रमुख के निम्नांकित अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है- 

(43) उपजिला प्रमुख, जिला प्रमुख की अनुपस्थिति में जिला परिपदों की बैठकों 
को अध्यक्षता करता है, 

(2) उपजिला प्रमुख उन सभी शक्तियों का प्रयोग करता है जो उसे इस अधिनियम 
या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सौंपी जायें, तथा 

(3) जिला प्रमुख का निर्वाचन होने तक अथवा जिला प्रमुख के तीन दिन से 
अधिक की अवधि तक अवकाश पर रहने पर उपजिला प्रमुख ही इन शक्तियों का प्रयोग 
'एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है। 
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उपजिला प्रमुख से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्ण निष्ठा, करत्तंव्य-परायद्धता 

इमानदार एवं समर्पेण देव से जनता की सेवा करे तथा अपने पद की गरिमा के अनुकूल 

आचरण करे। 

पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य 

जो स्थान पचायर्तो में पंचों का है दही स्थान पंचायत समिनियों एवं जिला परियदों 
में उनके सदस्यों का है । वास्तविकता दो यह है कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद के 
संदम्प समितियों एबं परिषदों में अपना अहम्‌ स्थान रखते हैं। पद्ायव समितियों एवं 
जिला परिषर्दों के सदस्यों के अधिकार एवं कर्च॑व्य निम्नांकित हैं- 

(क ) प्रधान एवं प्रमुख़ के निवांचच का अधिकार-पंचायठ सपिति के सदस्यों 
को प्रधान एवं जिला परिषद के सदस्यों को जिला प्रमुख का निरवांचन करने का महत्त्वपूर्ण 
अधिकार प्रदान किया गया हैं । पूर्व अधिनियम में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दी | पहले 
पचायत समिति एव जिला परिषद के सदस्यों का प्रत्यक्ष विरवाचन नहीं होता था। भब नये 
अधिनविम को घाय 28 एवं २9 में इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है। इस् नई व्यवस्था 
के अनुसार- 

(१) अब प्रंधात एवं जिला प्रमुख का तिवचित क्रमशः पचायत समिति एवं 
जिला परिषद के सदस्यों द्वार किया जाता है, एव 

(2) इन सदर्स्यो में से ही कोई व्यवित प्रधान एव जिला प्रमुख का प्रत्याशी हो 
सकता हैं। 

( ख ) स्थायी समितियों का सदस्य होने का अधिकार-विक्रास कार्यों को गति 
प्रदान करने के लिए पचांयत समिति तथा डिला परिषद में निम्नाकिठ स्थादी समितियों के 
गठन की व्यवस्था को गई है- 


(१) प्रशासन, वितत और कराधान समिति, 

(2) उत्पादन वार्यक्रम समिति; 

(3) शिक्षा समिति, एवं 

(4) सामाजिक सेवा और स्पमात्रिक न्याय समिति। 


प्रत्येक समिति में पाँच सदस्य रखे गये हैं। ये सदस्य वे हो व्यक्ति होंगे डो पचायत 
समिति या जिला परिषद के सदस्य हैं। इस प्रकार इत सदस्यों की विकास कार्यों में प्रत्यक्ष 
भांगीदारों सुनिश्चित की गई है। 
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(ग) अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार-पंचावत समिति एंव जिला परिषद 
के सदस्यों को क्रमश: प्रधान एवं जिला प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का 
महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है । यदि ये सदस्य पाते हैं कि- 


(१) प्रधान या प्रमुख विधिनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं; 
(2) वे कदाचार अथवा दुराचरण के दोपी हैं; 
(3) वे कार्य करने में समक्ष नहीं रह गये हैं; या 


क्रमशः 





(4) अन्य किसी कारण से उनका प्रधान या प्रमुख के पद पर बने रहना 
पंचायत समिति या जिले के हित में नहीं है 

तो न्यूनतम एक-तिहाई सदस्य उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। 
(घाय 37) 


(घ) अपनी पंचायन के हितों की वकालत करने का अधिकार-पंचायत 
समिति एवं जिला परिषद के दो सदस्य जिस पचायत क्षेत्र से निर्धाचित होकर जाते हैं, 
उन्हें पंचायत समिति एवं जिला परिषद में अपनी पंचायत का पक्ष रखने, उसके हितों की 
सुरक्षा करने, विकास कार्यों के लिए अनुदान प्राप्त करने आदि का अधिकार है| वस्तुतः 
ये ही सदस्य अपने- अपने क्षेत्र का पंचायत समिति एवं जिला परिषद में प्रतिनिधित्व करते 
हैं और उनके हितों की वकालत करते हैं । इसी प्रकार इन सदस्यों को अन्य वे अधिकार 
भी प्राप्त हैं जो पंचों के बताये गये हैं। 

प्रधान की शविनियाँ 


जिस प्रकार सरपंच पंचायत का मुखिया होता है ठीक उसी प्रकार प्रधान पंचायत 
समिति का मुखिया होता है। प्रधान ठप-खण्ड का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अथवा सर्वोच्च 
जन-प्रतितिधि माना जाता है। पंचायत समिति क्षेत्र में उसे अत्यन्त सम्मान की दृष्टि से 
देखा जाता है। जनता उसे *प्रधानजी ' कहकर सम्बोधित करती है। 





प्रधान को नये पंचायतीसज अधिनिवम में कई व्यापक शब्लियाँ प्रदान की गई हैं, 
अथांतू- 

(क ) पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना5जैसा कि ऊपर कहां 
जा चुका है, प्रधान पंचायद समिति का मुखिया होता है, अत: उसे पंचायत समिति की 
बैठकों के बारे में व्यापक शक्तियों प्रदान की गई हैं, अर्थार- 
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(१) उसे ही पंथायत समिति को बैठक बुलाने का अधिकार है, उसके उपस्थित 
रहते हुए उप-प्रधान या किसी अन्य व्यक्ति को पंचायत समिति की बैठक बुलाने का 
अधिकार नहीं होता, 


(2) प्रधान ही पंचायत समिति कौ बैठकों की अध्यक्षता करता है, एवं 
(3) बैठकों का संचालन करने काअधिकार भी प्रधान को ही है। 


औैठक को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए प्रधान अपने विवेकानुसार वे सारे 
कदम उठा सकता है जो वह उचित एवं आवश्यक समझे। (धारा 33 क) 


(ख) अभिलेखों त्तक पहुँच रखना-उल्लेखनीय है कि पंचायत समिति के 
अभिलेख यद्यपि विकास अधिकारी के कब्जे में रहते हैं परनतु उन पर नियंत्रण प्रधान का 
ही माना जाता है। प्रधान पंचायत समिति के किसी भी अभिलेख अथवा दस्तावेज को- 

(१) अपने पास मँगवा सकता है, 

(2) उसाक निरीक्षण कर सकता है, एवं 

(3) उसको प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। 

'कहने का तात्पर्य यह है कि पंचायत समिति के सभी अभिलेखो तक प्रथान की 
पहुँच होती है। (धारा 33-ख) 

(ग) पंचायतों का मार्गदर्शन करना-प्रधान सभी पवायतों का मार्मदर्शक होता 
है। थह अपने क्षेत्र की समस्त पंचायतों के विकास को गति प्रदान करता है। उसे यह 
अधिकार है कि- 

(१) वह प्रेरणा एबं उत्साह का संचार कर पंचायतों को विकास को ओर 
प्रोत्साहित करे, 

(2) पयचायत ड्वाश समय-समय पर तेयार की जाने वाली विकास योजनाओं का 
मार्गदर्शन करे, 

(3) पंचायतों के विकास में पूर्ण सहयोग करे, एवं 

(4) स्वैच्दिक सगठनों को विकास में संवर्द्धन करे (धारा 33 घ) 

इस सन्दर्भ में यदि यह कह दिया जाये तो अतिश्योबित नहीं होगी कि प्रधान ही 
पचायतों का वास्तविक संरक्षक होता है। 
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(घ) विकास अधिकारी पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखना-आपको विदित 
होगा कि विकास अधिकारी पंचायत समिति का कार्यपालक अधिकारी होता है, वहीं 
पंचायत समिति के सभी कार्यों का सम्पादन करता है एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों 
व कर्मचारियों से कयता है । इस सन्दर्भ में प्रधान को विकास अधिकारी पर पर्यवेक्षण एवं 
नियंत्रण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अर्थात वह यह देखता हैं कि किवास अधिकारी 
द्वारा पंचायत समिति के संकल्पों एवं विनिश्चर्यों तथा अधिनियम के अधीन जारी निर्देशों 
का सही क्रियान्वयन किया जा रहा है या नहों 


(धारा 33-ड) 


(ड)) वित्तीय एवं कार्यपालक प्रशासन पर पर्ववेक्षण रखना-प्रधान का पंचायत 
समिति के वित्तीय एवं कार्यपालक प्रशासन पर पूर्ण पर्यवेक्षण रहता है। पंचायत समिति 
के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण उसके पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं एवं ठसके निर्देशों 
का पालन करने के लिए आबद्ठ होते हैं। (धारा 33 च) 


(च) आपदाओं से निपटने के लिए पच्चीस हजार रुपये तक की राशि खर्च 
'करने कला अधिकार-नये पंचायतीराज अधिनियम में प्रधान को प्रदत की गईयह एक 
महत्त्वपूर्ण शक्ति है। जब कभी पंचायत समिति क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाये, 
जैसे, बाद, अकाल, महामारी, आग, ओलावृष्टि आदि, ऐसी आपदा से तत्काल निपटने 
के लिए प्रधान विकास अधिकारी के परामर्श से एक चर्ष में पच्चीस हजार रुपये तक खर्च 
कर सकता है। वस्तुत: यह एक महत्त्वपूर्ण शक्ति है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से 
तत्काल निपटना आवश्यक होता है। इसके लिये ग्रज्य सरकार के अनुदान अथवा 
सहायता की प्रदीक्षा नहीं की जा सकती है। ( धारा 33 छ) 


(छ ) अन्य शक्तियों का प्रयोग करना-प्रधान उपरोक्त शक्तियों के साथ-साथ 
'उन सभी शक्तियों का प्रयोग भी कर सकता है जो उसे समय-समय पर राज्य सरकार 
द्वारा न्यस्त की जायें अथवा पंचायतीसज अधिनियम या उसके अधौन बनाये गये नियमों 
द्वारा सौंपी जायें। ( धारा 33-ग) 


प्रधान क्ये क्या करना चाहिये ? 


सरपंच को तरह प्रधान भी जन-प्रतिनिधि होता है। उसका निर्वाचन भी पाँच वर्ष 
के लिए ही किया जाता है। इन पाँच वर्षों में ठसे ऐसे कार्य करने चाहिये जिनसे उसकी 
अच्छी छवि बने और आगामी निर्वाचन में भी वह प्रधान के लिए निर्वाचित हो। इसके 
लिए प्रधान को निम्नांकित बातों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है- 
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(क ) निष्पक्षता से कार्य करे-प्रधान के अधीन चूँकि अनेक पंचायतें होती हैं, 
अत: उसका सबसे पहला कर्च॑व्य है कि बह सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करे किसी 
के साथ पक्षपात एवं सौतेला व्यवहार नहीं करे। दलयत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य 
करे। मन में किसी भी पंचायत अथवा ठसके सरपंच के प्रति धूर्वाग्रह न रखे। निष्पक्षता 
से कार्य करके प्रधान अपने क्षेत्र के सभी सरपंचों, पंचो, एवं जनता का विश्वास अर्जित 
कर सकता है। 


( ख ) पंचायतों के खिकास की योजनाओं में सहयोग करे-प्रधान को अपने 
अधीनस्थ पंचायतों के विकास की योजनाओं का न केवल मार्गदर्शद ही करना चाहिये 
अपितु सथासंभव भरपूर सहयोग भी करना चाहिये। गाँवों के सर्वांगीण विकास में 
अभिरुचि रखते हुए बिजली, पानी, सड़क-निर्माण, गाँवों के सौन्द्र्यीकरण, वानिकी 
विकास, समाज के कमजोर घर्गों एवं महिलाओं का उत्थान आदि कार्यों में यथाशक्य 
आर्थिक सहायता प्रदान करने में पहल करनी चाहिये। 

(ग) पंचायत क्षेत्रों का दौरा करे-अपने क्षेत्र की पंचायतों के बिकास का 
जायजा लेने, प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाने तथा जनता के दुख दर्द को जानने के 
लिए प्रधान को समय-समय पर अपने क्षेत्र का दौर करते रहना चाहिये । इससे उसका 
जनता के साथ सम्पर्क बवा रहता है और उसे जबता का विश्वास भी प्राप्त होता है। 

(घ) पंचायत समिति कोष का दुरुपयोग न होनेदे-नैतिक कर्तव्यों के साथ- 
साथ प्रधान का यह घैधानिक कर्तव्य है कि वह पचायत समिति कोष॑ का दुरुपयोग न करे 
और न ही होने दे। पंचायदीरज अधिनियम, 994 कौ धारा ॥7 में प्रधान का यह 
दायित्व बताया गया है कि वह पंचायत समिति के कोष अर्थात्‌ निधि का- 

(१) दुरुपयोग नहीं करे, 

(2) दुर्विनियोग नहीं करे, एवं 
(3) पंचायत समिति की सम्पत्ति की सुरक्षा करे अर्थात्‌ उसे हानि से बचाये 
रखे। 

उल्लेखनोय है कि पचायत समिति के कोष का दुर्विनियोग करना एक दण्डनीय 

अपराध है। 

(६) लेखों का अंकेक्षण कगये-नये अधिनियम में पंचायत समिति के लेखों 


का प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराये जाने का प्रावधान किया गया है। अंकेक्षण से लेखों में 
नियमितता बनी रहती है। अतः प्रधान को चाहिये कि वह प्रतिवर्ष समिति के लेखो का 
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आडिट करोय। इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि पंचायत समिति के अन्य 
अधिकारी व कर्मचारी भी कोई वित्तीय अनियमितात यागडबड़ी नहीँ कर पायेंगे। ( धारा 
75) 

(च) समितियों का गठन-विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए अधिनियम 
की धारा 56 में चार प्रकार की समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है- 

(१) प्रशासन, बितत और कराधान समिति, 

(2) उत्पादन कार्यक्रम समिति, 

(3) शिक्षा समिति, एवं 

(4) समाज सेवा समिति। 

प्रधान प्रशासन, वित्त व कराधान समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधान को यह 
देखाना चाहिये कि इन समितियों का समय-समय पर गठन होता है या नहों। इस प्रकार 
प्रधान को अपनी शक्तियों के प्रयोग के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का 
निर्वहन भी पूर्ण तत्परता एवं निष्ठा से करना चाहिए। 

उप-प्रधान की शक्त्रियाँ एवं कर्त्तव्य 

पंचायत समिति में प्रधान के बाद दूसरा स्थान उप>पधान का होता है | उप-प्रधान 
को भी वे सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो प्रधान की हें । अन्तर केवल यही है कि उप- 
प्रधान अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल तभी कर सकता है जब प्रधान उपस्थित नहीं हो। 
प्रधान की उपस्थिति में उप-प्रधान इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता । राजस्थान 
'पंचायतीराज अधिनियम, 3994 की धारा 34 में उप-प्रधान को शक्तियों, कृत्यों एवं 
कतर्तव्यों का उल्लेख किया गया है । इसके अनुसार- 

(]) उप-प्रधान, प्रधान कौ अनुपस्थिति में पंचायत समिति की बैठकों की 
अध्यक्षता करता है। 

(2) उप-प्रधान ऐसी सारी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करता 
है जो उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत 
सौंपे जायें; एवं 

(3) प्रधान का निर्वाचन होने तक या प्रधान के तीन दिन से अधिक को अवधि 


तक अवकाश पर रहने पर उप-प्रधान, प्रधान की शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का 
निर्वहन करता है। 
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जिला प्रमुख पंचायतीराज सस्थाओँ का शीर्षस्थ जनप्रतिनिधि होता है। बह जिला 
परिषद का मुख्या होता है। सम्पूर्ण जिले मे उसे अत्यत्त सम्माव को दृष्टि से देखा जाता 
है। लोग उसे स्नेह से '' प्रपुखजी”” के मात से सप्योधित करते हैं। 

जिला प्रमुख को भी नये अधिनियम मे व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं- 

(क ) जिला परिषद की बैठकों को अध्यक्षता करना-जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है प्रमुख जिला परिषद का मुखिया होता है। यहौ कारण है कि उसे जिला परिषद 
की बैठको के सम्बन्ध में अहम्‌ स्थान प्रदात किया गया है। जिला प्रमुख ही जिला 
परिषद कौी- 

() बचैठकें घुलाता है 

(2) बैठकों की अध्यक्षता करता है, एव 

(4) बैठकों का सचालन करता है। 

जिला प्रमुख के रहते हुएकोई अन्य व्यक्त जिला परिषद की बैठकें नरों चुला 
सकता। बैठके शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो, इसके लिए जिला प्रमुख अपने निवेकानुसार वे 
सारे कदम उठा सकता है जो बह उचित एवं आवश्यक समझे। [धारा 35 ()] 

( ख) अभिलेखों तक पहुँच रखना-जिला परिषद के अभिलेख यद्यपि मुख्य 
कार्यपालक अधिकारी के कब्जे मे रहते हैं लेकिन उत पर जिला प्रभुखका भी पूर्ण 
नियंत्रण रहता है। वह जिला परिषद के किसी भी अभिलेख अथवा दस्तावेज को- 

(१) अपने पास मगवा सकता है, 

(2) उनका निरीक्षण कर सकता है, एव 

(3) उनकी प्रतिलिपियाँ प्राप्त कर सकता है। 

कहने का अभिप्राय यह है कि जिला प्रमुख की जिला परिषद के सभी अभिलेखो 
तक पहुँच होती है। [धार 35 (१) (ग)] 

(ग) अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण-प्रधान की 
तरद्द प्रमुख को भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण एव 
नियंत्रण की शक्तियाँ प्रदात की गई हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी पर प्रमुख का 
प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियदण रहता है तथा अन्य अधिकारियों घ कर्मचारियों पर 
मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से वह प्रशासनिक पर्यवेक्षण एच नियत्रण रखता 
है। [धारा 35 (9( गओ] 
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(घ) पंचायतों का मार्गदर्शन करना-जिले की सभी पंचायतें जिला प्रमुख के 
अधीन होती हैं, ऐसी दशा में प्रमुख को ही सभी पंचायतों के विकास कार्यक्रमों को गति 
प्रदान करनी होती है। जिला प्रमुख को यह अधिकार दिया गया है कि वह- 

(१) पंचायतों के बिकास कार्यों को प्रीत्साहित करने के लिए उन्हें प्रेरित एवं 
उत्साहित करे; 

(2) पंचायतों की विकास योजनायें तैयार करने में उनका मार्गदर्शन करे; 

(3) पंचायतों के विकास कार्यों में सहयोग करे, एवं 

(4) स्वैच्छिक संगठनों के गविस में भागीदार बने। [धारा 35 ( 4) ( छ )] 

(डः) प्राकृतिक आपदाओं पर एक लाख रुपये तक की राशि खर्च करने 
का अधिकार-नये अधिनियम में जिला प्रमुख कोप्रदाव किया गया यह एक महत्वपूर्ण 

अधिकार है । इसके अनुसार जब कभी भी अपने जिले में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाये 
तब उससे तत्काल निपटने के लिए जिला प्रमुख मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पय्मर्श 
से एक वर्ष में एक लाख रुपये ठक की राशि खर्च कर सकता है । ऐसी आपदा अकाल, 
चाढ़, आग, ओलावृष्टि, भूकम्प आदि कैसी भी हो सकती है। वस्तुत: यह एक समुचित 
च्यवस्था है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से दत्काल निपअना आवश्यक होता है 

से अवसरों पर राज्य के अनुदान अथवा सहयोग की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। 
धारा 35 (१)(च)) 

(च) जिला परिषद के कोप में से व्यय करने करा अधिकार-जिले के विकास 
कार्यों पर किया जाने वाला व्यय जिला प्रमुख की देखरेख में ही होता है। यहाँ जिला 
प्रमुख के अधिकारों के साथ-साथ उसके कुछ दायित्व भी दिये गये हैं, अर्थात्‌- 

(१) वह जिला परिषद की सम्पत्ति को हानि से बचाये; 

(2) चह जिला परिषद की निधिका दुरुपयोग नहीं कर; 

(3) वह जिला परिषद को निधि का दुर्विनियोग नहों करे, आदि [धारा ] 

इस प्रकार जिला प्रमुख की शविनियाँ अत्यन्त व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण हैं। जिले में 
अपने पद कौ प्रतिष्ठा एवं गरिमा को बनाये रखने के लिए उसे पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, 
'कर्तव्यपरायणता एवं समर्पण भाव से जनसेवा में लगे रहना चाहिये। 

छाशतान 


(*] 


पंचायत सचिव के कर्त्तव्य 








विकास अधिकारी पंचायत समिति का कार्यपालक अधिकारी होता है। समान्यत; 
वह राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। विकास अधिकारी के अधीनस्थ 
अन्य कई अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं। बस्तुत: पंचायत समिति के सारे कार्यों का 
निष्पादन विकास अधिकारी द्वारा किया जाता हैं। विकास अधिकारी कौ शक्तियों एवं 
उसके कर्तव्यों का उल्लेख पंचायतीराज अधिनियम, 944 की घारा 84 में किया गया हे, 
यथा- 


( क ) बैठकों के नोटिस जारी करमा-विकास अधिकारी का सबसे पहला 
कर्तव्य है पचायत समित्ति एवं उसकी स्थायी समितियों की बैठकों के लिए नोटिस जारी 
'करना। पंचायत समिति को बैठकों के लिए मोटिस प्रधान के निर्देशानुसार तथा स्थायी 
समिति को ब्ैठकों के लिए नोटिस सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष के निर्देशानुसार जारी 
करना होता है; 


(ख ) बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करना-पंचायत समिति तथा उसकी स्थायी 
समितियों की बैठकों में विकास अधिकारी को उपस्थित हरना होता है। बैठकों का 
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कार्यतृत्त भी उसे ही तैयार करना पड़ता है ऐसे कार्यवृत्त को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का 
कर्त्तव्य भी विकास अधिकारी का ही है। 


(ग) विचार-विमर्श में भाग लेना-पंचायत समिति तथा उसकी स्थायी समितियों 
की बैठकों में भाग लेना तथा ख़लकर विचार-विमर्श करना विकास अधिकारी का 
कर्त्तव्य माना गया है। विकास अधिकारी का ही यह कर्त्तव्य है कि वह पंचायत समिति 
की योजनाओं को सदस्यों के समक्ष रखे तथा उन पर उनका अनुमोदन प्राप्त करे। 


(घ) आहरण एवं संवितरण का कार्य करना-विकास अधिकारी पंचायत 
समिति का आहरण एवं संवितरण अधिकारी होता है । पंचायत समिति कोष में राशि जमा 
कराने, निकालने तथा संवितरण करने का अधिकार उसे ही होता है। इनके अलावा 
विकास अधिकारी उन साशी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है जो 
समय-समय पर उसे इस अधिनियम या इसके अधनी बनाये गये नियमों के अधीन सौंपे 
या प्रदतत किये जाते हैं। 


मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य 


जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है जिसे जिला परिषद का 
“सचिव”! भी कहा जाता है। यही जिला परिषद का शीर्पस्थ अधिकारी होता है और 
उसके सभी कार्यों का निष्पादन करता है । राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 944 की 
धारा 84 में मुख्य अधिकारी की शक्तियों एवं कर््त॑व्यों का उल्लेख किया गया है, यथा- 


(क ) नीतियों एवं विनिश्चयों को क्रियान्वित करना-मुख्य कार्यपालक 
अधिकारी का सवाधिक महत्त्वपूर्ण कतर्तव्य है जिला परिषद की भीतियों एवं विनिश्चययों 
को क्रियान्वित करना तथा जिला परिषद की विकास योजनाओं के त्वरित निष्पादन के 
उपाय करना। वस्तुत: यही एक ऐसा कार्य हे जिस पर जिला परिषद की साख एवं 
सफलता निर्भर करती है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी को चाहिये कि वह अपनी पूर्ण 
क्षमता एवं कार्यकुशलता से इन कार्यों को सम्पादित करे। 


(ख ) अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण की शक्तियाँ-जिला परिषद 
के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्नियाँ मुख्य कार्यपालक 
अधिकारी के हाथों में ही सौंपी गई हैं। इन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से काम 
लेना मुख्य कार्यपलक अधिकारी का ही काम है। 


(ग) दस्तावेजों और अभिलेखों की अभिरक्षा करना-जिला परिषद से 


सम्बन्धित सभी कागजात, दस्तावेज एवं अभिलेख मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कब्जे 
में रहते हैं, अत: उइनको सुरक्षित अभिरक्षा का दायित्व भी उसी का है | मुख्य कार्यपालक 
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अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि व६ जिला परिषद के अभिलेखों को नष्ट एवं क्षतिग्रस्त 
होने से बचाये तथा इनकी सुरक्षित अभिरक्षा के हरसम्भव उपाय करे। 


(घ) आहरण एवं संवितरण का कार्य निष्पादित करना-मुख्य कार्यपालिक 
अधिकारी जिला परिषद का आहरण एवं संवितरण अधिकारी होता है। जिला परिषद 
निधि में धन जमा कराना, निकालना व उसका संवितरण करना उसी का कर्तव्य है। 


(ड़) जिला परिषद की बैठकों के नोटिस जारी करना-जिला परिपद एवं 
उसकौ स्थायी समितियों की बैठकों के नोटिस मुख्य कार्यपालक अधिकारी को हो जारी 
करने टोते हैं। जिला परिषद को बैइकों के नोटिस जिला प्रमुख के निर्देशनुसार और 
स्थायी समित्तियों की बैठकों के नोटिस सम्बन्धित समिति के अध्यक्ष के निर्देशानुसार ही 
जारी किये जाते हैं। 

(च) राज्य सकार को संकस्पों से संसूचित करना-मुख्य कार्यपालक अधिकारी 
जिला परिषद एवं राज्य सरकार के यौच कड़ी अर्थात्‌ सम्पर्क-सूत्र का काम करता है। 
यही कारण है कि उस पर यद्द कर्तव्य अधिरोपित क्या गया है कि वह जिला परिषद 
अथवा उसकी किसी स्थायी समिति के ऐसे संकल्पों से गजय सरकार को अवगत कराये 
जो अधितियम या अन्य किसी विधि से असंगत हो। उसका यह दायित्व है कि वह ऐसे 
संकलपों की क्रियान्यिति नहीं करे। 

(छ ) बैठकों में भाग लेना-मुख्य कार्यपालक अधिकारी को जिला परिषद एवं 
उसको स्थायी समितियों को बैठकों में भाग लेने एवं विचार-विभर्श में भागीदारी निभाने 
'का अधिकार है, लेकिन वह मत देने का अधिकारी नहीं है। वह संकल्प भी प्रस्तुत नहीं 
कर सकता। 

(ज ) निरीक्षण करने का अधिकार-मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निम्नांकित॑ 
का निरीक्षण करने एवं सम्पत्तियोँ मेँ प्रवेश करने का अधिकार प्रदात किया गया है- 

(१) किसी पचायत समिति के नियत्रण के अधीन वाली स्थावर सम्पत्ति में; 

(2) पंचायत या पचायत समिति द्वारा चालेय जा रहे या उसके नियं्रणाधीन 
विद्यालय, अस्पठाल, औषधालयं, टीका केद्, कुक्कुटशाला आदि में; 

(3) इनके सभी दस्तावेजों, रजिस्टरों एवं अभिलेखों का निरीक्षण, 

(4) परचायत या पंचादत समिति के कार्यालय का विरीक्षण, 

(5) इसके दस्तावोजों, रजिस्टरों, अभिलेखों आदि का निरीक्षण। 


700 पंचायती यज संस्थाएँ : अतीत्त बर्तमान और भविष्य 


(झ ) अभिलेखों तक पहुँच-मुख्य कार्यपलक अधिकारी को जिला परिषद के 
अभिलेखों का निरीक्षण करने, उनको प्रतिलिपयाँ प्राप्त करने तथा उन्हें अपने पास 
मंगवाने का अधिकार है। इनके अलावा मुख्य कार्यपालक अधिकारी समय-समय पर 
ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करता है जो इस अधिनियम या इसके 
अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उसे सौंपे जाते हैं। 


अधिनियम में विभिन्‍न पंचायतीराज संस्थाओं को निम्मांकित वित्तीय एवं आर्थिक 
शक्तियाँ प्रदान की गई हैं- 
पंचायतों की वित्तीय शक्तियाँ 


(क ) भवन कर-पंचायत अपने क्षेत्र में निजी स्वामित्व वाले भवनों पर कर लगा 
सकती है । कर की दर राज्य सरकार द्वारा सपय-समय पर निर्धारित की जायेगी। 


(ख ) चुंगी-पंचायत अपने क्षेत्र के भीतर लाये जाने बाले माल एवं पशुओं पर 
चुंगी लगा सकती है। ऐसा माल या पशु उपयोग-उपभोग के लिए लाया जाना 
आवश्यक है। 


(ग) यान कर-खेती के काम में लाये जाने वाले यानों जैसे, बैलगाड़ी आदि को 
छोड़कर अन्य यानों पर पंचायत यान कर वसूल कर सकती है। 


(घ) तीर्थ-कर यात्री कर-पंचायत अपनी सीमा में अवस्थित तोर्थस्थलों पर 
आने वाले तीर्थयात्रियों पर कर लगा सकती है। 


(डः) पेयजल की व्यवस्था हेतु कर-पंचायत अपने क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था 
करने हेतु होने वाले व्यय की पूर्ति करने के लिए पेयजल कर लगा सकती है। 


(च) वाणिज्यिक फसलों पर कार-कपास, मिर्च, सरसों, गन्ना, जीरा, मूँगफली 
आदि वाणिज्यिक फसलों पर पंचायत को कर लगाने की शक्तियाँ प्रदत्त की गई है। 


(छ ) सामुदायिक सेवा कर-पंचायत क्षेत्र में सार्वजकिन निर्माण कार्यों के लिए 
यंचायत ऐसे वयस्क पुरुषों पर सामुदायिक सेवा कर लगा सकती है जो स्वयं श्रमदान 
करने को तेयार नहीं है या जो अपनी ओर से श्रमदान करने को दैयार नहीं है या जो अपनी 
ओर से श्रमदान उपलब्ध करा सकने में समर्थ नहीं हैं । 


(जो व्यक्ति सार्वजकिन निम्प्रण के कार्यों जैसे, कुआँ, तालाब, बाँध, सड़क, 


विद्यालय भवन आदि के निम्प्रण में स्वेच्छा से श्रमदान करने को तैयार हों, उन पर यह 
'कर नहीं लगाया जायेगा) 


पंचायत सचिव के कर्तव्य ॥0 
(ज॑) शुल्क-पंचायतें निम्गकित पर शुल्क अधिरेपित कर सकती हैं- 
(१) अस्थायी निर्माण कार्यों के लिए; 
(2) कोई निकला हुआ भाग जैसे, छज्जा, रोश आदि बनाने के लिए; 
(3) सार्वजनिक या अन्य भूमि के अस्थायी उपयोग के लिए; एवं 
(4) किसी सेवा या कर्त्तव्य के लिए। 
इस प्रकार पंचायतों को कर एवं शुल्क अधिरोपित करने को व्यापक शक्तियाँ 


प्रदात 'की गई हैं। उपरोक्त करों एवं शुल्कों के अलावा पंचायतें ऐसे कर व शुल्क भी 
अधिगेपित कर सकैंगी जिन्हें उसे समय-समय पर लगाने के लिए अधिकृत किया जाये। 

पंचायतों को राज्य सरकार से अनुदाहन देने को व्यवस्था की गई है। पंचायत 
समित्ति कौ वित्तीय शक्तियों का उल्लेख अधिनियम की धारा 68 में किया गया है | इसके 
अनुसार पंचायत समिति निम्नांकित कर अधिकरोपित कर सकती है- 

(क ) लगान पर देय कर-पंचायत समिति कृषि भूमि के उपयोग, उपयोग हेतु 
संदेय लगान पर निर्धारित कंदर से कर लंगा सकती है। वस्तुत: यह 'कर भू-राजध्व पर 
आधारित है। 

(खत) व्यापार, व्यवसाय, उद्योग आदि पर कर-प्चायत समिति ऐसे व्यापार, 
व्यवपक्षाय, आजीविका या उद्योग पर कर लगा सकती है जिसे समय-समय पर राज्य 
सरकार द्वार कर योग्य घोषित किया जाये। 

(ग) प्राथमिक उप कर-पंचायत समिति विहित रीति एवं निर्धारित दर से 
प्राथप्रिक शिक्षा पर उप-कर अधिरोपित कर सकती है। 

(घ) मेला कर-पंचायत समिति अपने क्षेत्र में लगने वाले मेलों पर भी कर लगा 
सकती है। 

इनके अलावा पंचायत समितियो को शाजय सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराये 
जाने की भी व्यवस्था है। 

जिला परिषद की वित्तीय शक्त्तियाँ 

राजस्थान पधायती अधिनियम, 944 की धारा 69 में जिला परिषद की विततीय 
शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार जिला परिषद निम्ताकित कर एव. ' 
अधिभार अधिरोपित कर सकती है- 
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(कक) मेलों पर अनुज्ञप्ति शुल्क-जिला परिषद को अपनी सीमा में आयोजित 
होने वाले मेलों पर अनुज्नप्ति शुल्क लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है। 


(ख ) जल रेट-जिला परिषद अपने जिले में पेयजल या सिंचाई हेतु जल की 
व्यवस्था करने पर यदि कोई व्यय करती है तो वह उसे जल रेट के रुप में जनता से वसूल 
कर सकती है। 


(ग) सम्पत्ति के विकय पर अधिभार-जिला परिषद गमीण क्षेत्रों में सम्पत्ति 
के विरू पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर पाँच प्रतिशत तक अधिभार लगा सकती है। 


(घ) मण्डी शुल्क-जिला परिषद को मण्डी शुल्क बसूल करने को भी समिति 
शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। 


इस प्रकार जिला परिपदों को भी व्यापक वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई हैं । इनके 
अलावा जिला परिषदों को राज्य सरकार से अनुदान दिये जाने की भी व्यवस्था है। 
करों की वसूली 

भंचायतीराज संस्थाओं को व्यापक वित्तीय एवं आर्थिक शक्तियों तो प्रदान कर दी 
गई हैं, पर वे सभी व्यर्थ होती यदि ऐसे करों, शुल्कों, अधिभरों, उपकरों, ऋणों आदि को 
वसूल करमे की शक्तियाँ प्रदवत नहीं की जातीं। नये अधिनियम की यह एक महत्त्वपूर्ण 
विशेषता है कि इसकी धारा 70 में ऐसे करों, उपकरों, शुल्कों, अधिभारों एवं ऋणों के 
भू-राजस्व के वकाया के रूप में वसूल करने की व्यवस्था की गई है। 


सचिव पंचाय का ही कार्यपालक अधिकारी/कर्मचारी होता है । वस्वुतः सरपंच के 
निमंत्रण में रहते हुए वही पंचायत के सभी कार्य निष्पादित करता है । राजस्थान पंचायतीयज 
अधिनियम, 944 की धारा 78 (2) में सचिव के विम्त कच्तंव्यों का उल्लेख किया गया 
है यथा- 


(क ) सरपंच के नियंत्रण में कार्य करना-सचिव सरपंच के नियंत्रण में कार्य 
करता है । उसका कत्तंव्य है कि वह सरपंच के आदशोॉ/निर्देशों को पालना करे तथा उसके 
प्रति निष्ठावान रहे । अधिनियम में यद्यपि पंचों के नियंत्रण के बारे में नहीं कहा गया है 
लेकिन सचिव को पंचों के प्रति भी निष्ठावान रहते हुए उनके विभिपूर्ण एवं न्‍्यायोचित 
आदेशों/निर्देशों की पालना करनी चाहिये ) 


(ख ) अभिलेखों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना-पंचायत के सारे अभिलेख 
सचिव के पास रहते हैं, अत: सचिव का यह कर्तव्य है कि वह अभिलेखों को- 





'पंचाचत्ती राज संस्थाओं की 
शक्तियाँ एवं कृत्य 








4. साथारण कृत्य 


(१) अधिनियम के आधार पर सौंपे गये और सरकार या जिला परपिद द्वाया 
समनुदेशित योजनाओं के सम्बन्ध में वार्षिक योजनाएँ तैयार करना और उन्हें जिला 
योजना के साथ एकीकृत करने के लिए विहित समय के भीतर जिला परिषद को प्रस्तुत 
करना; 

(2) पंचायत समिति श्षेत्र की सभी पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार 
करना और उन्हें समेकित करना और जिला परिषद को समेकित योजना प्रस्तुत करना; 

(3) पंचायत समिति का वार्षिक बजट तैयार करना; 


(4) ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसे कार्यों का निष्पादन करना जो उसे सरकार 
या जिला परिषद द्वारा मौंपे जायें; 
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(5) प्रावृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध कराना। 

2. कृषि विस्तार की सम्मिलित काते हुए कृषि 
() कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास करना, 
(2) बागवनी एवं पौपशालाओं का रख-रखाव, 
(3) गजिस्ट्रीवृत बीज उगाने वालों वो थीजों वे; वितरण में सहायता काना, 
(4) खार्दों और उर्वरकों को लोकप्रिय बताना और उनवा वितरण काना; 
(5) खेदी के ममुन्तत तरीर्वों का प्रचार करना, 


(6) पौध सरक्षण व राज्य सरकार वी नीति के अनुसार नकदी फलों वा 
विकास करना, 


(7) सब्जियों, फ्तों और फूलों वी खेती को प्रोन्नत काना, 


(8) कृषि के बिकास के लिए साख सुविधाएँ उपलब्ध कयणने में सहायता 
कहना, 


(9) कृषवों को प्रशिक्षण और प्रसार क्रिया-कलाप। 
3 भुमि-सुधार और पृदा संरक्षण- 


सवार के भूमि सुधार और मूदा मंरक्षण वार्यक्रमों के वार्यात्वयन में सरवगर और 
जिला परिषद वी सहायता करना। 


4. लघु सिंचाई, जल-प्रवन्ध और जल विभागक विकाग 

(१) लघु मिचाई कार्यों, एतिकटों, लिपट सिचारई कु ्आ, बाधों, कच्चे बाधां वा 
निर्माण और रख-रखाव । 

(2) सामुदायिक और वैयवितिक सिंचाई बार्यो वा वासस्वियत । 
5. गादी उन्यूलन कार्यक्रम 

गरीबी उत्सूलत वार्यत्रमों और योजना, विशेषत: एवीवूत प्रामीण विकाप्त 
कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरैजंगार प्रशिक्षण, मर विवाम वार्यत्रम, पूखा सम्भाव्य क्षेत्र 


कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विशास, पणवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन, अनुसूचित जाति 
विकास निगप, स्वी्मा आदि के आयोजन और कार्यान्वयन । 
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6. पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन 
(१) मशु-विकित्सा और पशुपालन सेवाओं का निरीक्षण और रखरखाव, 
(2) पशु कुक्कुट और अन्य पशुधन का नस्ल सुधार कना; 
(3) डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालत और सूअर पालन की प्रोलति, 
(4) महामारों और सासर्भिक बीमारियों को रोकथाम, 
(5) समुन्तत चाोरे और दाने का पुनः स्थायन। 
7. मत्स्य पालन 
मत्स्य पालन विकास को प्रोन्‍्तत करना। 
8. खादी-ग्राम और कुटीर उद्योग 
(7) ग्रामीण और कुटीर उद्योग को प्रोन्नतत करना; 


(2) सम्मेलनों, गोष्ठियो और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों 
'का आयोजन, 


(3) मास्टर शिल्पी से और त्कवोको प्रशिक्षण संस्थाओं में, बेरोजगार ग्रामीण 
युवाओं को प्रशिक्षण, 

(4) मास्टर शिल्पी से और तकनीको प्रशिक्षण संस्थाओं में, बेरोजगार ग्रामीण 
युवाओं को प्रशिक्षण; 


(5) बढ़ी हुई उत्पादकता लेने के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को लोकप्रिय 
शनाना। 


9. ग्रामीण आवासन 
आवासन योजनाओं का कार्यान्वयन और आवास उधार किस्तों की बसूली। 
१0. पेयजल 


(१) हैण्डपम्पों और पंचायतों की पम्प और जलाशय स्कीमों को मॉनोटर करना, 
उनकी मरम्मत और रख-रखाव; 


(2) ग्रामोण जल-प्रदाव स्कौमों का रख-रखाव; 


(3) जल-प्रदूषण को निवारण और नियंत्रण, 
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(4) ग्रामीण स्वच्छता स्कीर्मो का कार्योन्वयन। 
॥॥. सामाजिक और फार्म वानिको, इँंधन और चारा 
(१) अपने तियंद्रणाधीन सड़कों के पाश्वों और अन्य लोक-भूमि पर, विशेषतः 
चांपगाह भूमि पर चृक्षों का रोपण और परिरक्षण; 
(2) ईंधन रोपण और चाय विकास, 
(3) फार्म वानिकी की प्रोन्नति; 
(4) अजर भूमि विकास। 
१2. सड़कें, भवन, पुलियाएँ, पुल, नौघाट, जलमार्ग और अन्य संचार साथन 
(१) ऐसी लोक-सडकों, नालियों, पुलियाओं और संचार साधनों, जो किसी भी 


अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है, का निर्माण और रख- 
रखाव, 

(2) पचायत समिति में निहित किसी भी भवन या अन्य सम्पत्ति का रख- 
रखाव, 

(3) नाबों, नौघाटों और जलमार्गों का रख-रखाव। 
१3. गैर-पराम्परागत ऊर्जा स्लतोत 

गैर-परमपणागत ऊर्जा स्रोतों विशेषत: सौर, प्रकाश और ऐसी ही अन्य युक्तियों 
को प्रोत्तति और रख-रखाव। 
१4, प्राथमिक विद्यालयों सहित शिक्षा 

(१) सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक शिक्षा, विशेषत: 
बालिका शिक्षाका संचालन; 

(2) प्राधमिक विद्यालय भवनों और अध्यापक आवार्सो का निर्माण, मरममत 
और रख-रखाब, 

(3) युवा क्लबों और महिला मण्डलों के माध्यम से सामाजिक शिक्षा की 
प्रोलति, 

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के गरीब विद्यार्थियों को पादूय- 
चुस्तकों, छात्रेवृत्तियों, पोशाकों और प्रोत्साहनों का वितरण। 
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45. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावस्तायिक शिक्षा 
ग्रामीण शिल्पी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रोन्‍नति। 
१6. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा 
(१) सूचना, सामुदायिक मनोरंजन केद्रों और पुस्तकालयों की स्थापना; 
(2) प्रौढ़ साक्षरता का क्रियान्वयन । 
१7. सांस्कृतिक क्रियाकलाप 
सामाजिक और सास्कृतिक क्रियाकलापों, प्रदर्शनियों, प्रकाशनों की प्रोन्नति । 
48. बाजार और मेले 
पशु मेलों सहित मेलों और उत्सवों का विनियमन। 
१9. स्वास्थ्य और परिवार कलयाण 
(१) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन; 
(2) प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रमों को मॉनीटर करना; 
(3) मेलों और उत्सवों पर स्वासय और स्वच्छता; 


(4) औपधालयों (एलोपैथकि और आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक) 
सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों, ठपकेद्रों आदि का निरीक्षण और नियंत्रण! 


20. महिला और बाल घिकास 
(१) महिला और याल विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन; 


(2) एकौकृत बाल विकास योजनाओं के माध्यम से विद्यालय, स्वास्थ्य और 
पोषाहार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन; 

(3) महिला और वाल विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों के भाग लेने को 
प्रोन्‍्नत करना; आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और वाल विकास समूह 
चनाना और सामग्री के उपापन तथा विपणनमें सहायता करना। 


2॥. विकलांगों और मंदबुद्धि लोगों के कलयाण सहित समाज कलयाण 


(4) अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के 
कल्याण को प्रोन्नति; 
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(2) ऐसी जातियों और वर्गों वो सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षा 
वाणा, 


22. सामुदायिक आप्तियों वा रख-रखाव 


(4) अपने म॑ पिहित या सरकार या कियी भी रथागीय प्राधिकरण या सगठा 
ट्वाग अन्तीत शभी रायुदाविक आए्तिर्या वा रख रखाव। 


(2) अन्य गायुदायिक आरितियों वा परिरक्षण और रख रखाव। 
23, साख्यिकी 


ऐसी गाख्यिकी वा संप्रह और सवला जा पच्तायत समिति, शिला परिषद या 
राण्य सावार होगा आतश्यऋ पायी जाय। 


24, आपात गद्ातया 
अग्नि, बाढ़, महा्ारी या अन्य व्यापव: आपदा माँ के गारला में सहायता करया। 
25, राहकारिता 


सहवारी गतिविधियाँ वा, सहवारी सासासटियाँ की रथापता और सुदृद्वीव रण ग 
सहायता करने प्रान्नत कराा। 


26. पुस्तकालय 
पुस्दकालयां की प्रोन्नति। 
27. पंचायतों का उनके राशी क्रियाकलापी और गाँव तथा पंचायत योजनाओं 
के निर्माण हें पर्यवेक्षण और गार्भदर्शन। 
28, प्रवीर्ण 
(3) अल्प बचत और बौगा के माध्यम स मिवव्ययिता का प्रात्माहित बगगा, 
(2) पशु बीगा गहिति दुर्घटना, अमित, एप्यु आदि ने; माला में सामाजिक बीमा 
दाते तैयार वरता और उनके गदाय मेँ सहायता व रत 
29, पंचायत गावतियाँ की ग्राधाएण शक्ितियाँ 


इस अधिनियम के अधीन सौंप गय, समरनुदिष्ट या ग्रत्यासाजित किय गये कुर्सी कि 
(द्रयास्दयद सै; लिए आावश्यवः या आउुषमिक सभी कार्य बला और विशिष्टता ञैःह 
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पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके अधीन विनिर्दिष्ट की गयी सभी 
शक्तियों को प्रयोग करना। 


जिला-परिपदों के कृत्य और शक्तियाँ 
3. साधारण कृत्य 


जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का, अगली 
मदों में प्रगणणित विषयों सहित विभिन्‍न विषयों के सम्बन्ध में समम्वित क्रियान्वयन 
सुनिश्चित करना। 


2. कृषि 


(१) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने और समुन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग और 
विकसित कृषि पद्वतियों के अंगीकरण को लोकप्रिय बनाने के उपायों को प्रोन्‍्नत करना; 


(2) कृषकों को प्रशिक्षण; 
(3) भूमि सुधार और भूमि संरक्षण। 
3. लघु सिंचाई, भूजल स्त्रोत और जल-विभाजन 


(१) “ग" और “घ"! वर्ग के 2500 एकड़ तक के लघु सिंचाई संकर्मों और 
लिफ्ट सिंचाई संकर्मो का संनिर्माण, नवीनीकरण और रख-रखाव। 


(2) जिला परिषद के नियंत्रणाधीन सिंचाई योजनाओं के अधीन जल के समय 
पर और साम्यपूर्ण वितरण तथा पूर्ण उपयोग तथा राजस्व वसूली के लिए उपवन्ध करना; 


(3) भूजल खोतों का विकास; 

(4) सामुदायिक पम्पसैट लगाना; 

(5) जल-विभाजक विकास कार्यक्रम। 
4. बागवानी 

(१) ग्रामीण पार्क और उद्यान; 

(2) फलों और सब्जियों को खेती । 
5. सांख्यिकी 


(१) पंचायत समितियों और जिला परिषद के क्रियाकलापों से सम्बन्धित 
सांख्यिकौय और अन्य सूचनाओं का प्रकाशन; 


पंचाचती राज संस्थाओं की शक्तियाँ एवं कृत्य ॥ ॥| 


(2) पचायत समितियों और जिला परिषद के क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित 
आँकड़ी और अन्य सूचनाओं का समन्वय और उपयोग 


(3) पंचायत समितियों और जिला परिषद को सौंपी गयी परियोजनाओं और 
कार्यक्रम का सर्वाधिक पर्यवेक्षण और मूल्याकन। 


6. ग्रामीण विद्युतीकरण 
(१) ग्रामीण विद्युतीकरण की पूर्विकता को मॉनीटर करना; 
(2) कनेक्शन, विशेष रूप से विद्युत कनेक्शन, कुटीर ज्योति और अन्य कनेवशन। 
7. मृदा संरक्षण 
(१) मृदा संरक्षण कार्य, 
(2) मृदा विकास कार्य। 
8. सामाजिक वानिकी 
(१) सामाजिक और फर्भा घानिकी, बागात और चारा विकास को प्रोन्‍्तत करना, 
(2) बजर धूमि का विकास, 


(3) बृक्षाग्रेषण के लिए आयोजन करना और अभियान चलाना तथा कृषि 
पौधशालाओ को प्रोत्साहन देना, 


(१) बन भूमि को छोड़कर, वृक्षों का रोपण और रख-रखाव। 


(5) राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों को छोड़कर, सड़क के किनारे-किनोरे 
वृक्षारोपण। 


9. पशुपालन और डेयरी 


(१) जिला और रैफरल अस्पतालो को छोड़कर, पशु चिकित्सालयो कौ स्थापना 
और रख-रखाव, 


(2) चारा विकास कार्यक्रम, 
(3) डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सूअर घालन को प्रोन्नत करना, 
(4) महामारी और सांसर्मिक रोगों की रोकथान। 
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१0. मत्स्य पालन 

(१) मत्स्य पालक विकास एजेंसी के समस्त कार्यक्रम; 

(2) प्राइवेट और सामुदायिक जलाशयों में मत्स्य संवर्द्न का विकास, 

(3) पारंपरिक मत्स्यपाल में सहायता करना, 

(4) मत्स्य विपणन सहकारी समितियों का गठन करना, 

(5) मछुआरों के उत्थान और विकास के लिए कल्याण योजनाएँ। 
4॥. घरेलू और कुटीर उद्योग 


(१) परिक्षेत्र में पारम्परिक कुशल व्यक्तियों की पहचान और घरेलू उद्योगों का 
विकास करता, 


(2) कच्चे माल को आवश्यकताओं का इस प्रकार से निर्धारण करता जिससे 
कि समय पर उसका प्रदाय सुनिश्च्चित किया जा सके, 


(3) परिवर्तनशील उपभोक्ता माँग के अनुसार डिजाइन और उत्पादन; 
(4) कारींगरों और शिल्पियो के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, 


(5) उपमद-(4) के अधीन के कार्यक्रम के लिए बैंक ऋण दिलवाने हँतु 
सम्पर्क करना, 


(6) खादी, हथकर्घा, हस्तकला और ग्राम तथा कुटीर उद्योगों को प्रोन्‍्नत करना। 
१2. ग्रामीण सड़कें और भवन 

(१) राष्ट्रीय और सज्व राजमार्गों से भिन्‍न सड़कों का निम्ग्रण और रख-रखाव; 

(2) राष्ट्रीय और राजमार्गों से भिन्‍न मार्गों के नीचे आने वाले पुल और पुलियाएँ; 

(3) जिला परिषद के कार्यालय भवनों का निम्प्रण और रख-रखाव; 

(4) बाजार, शैक्षणिक संस्थाओ व स्वास्थ्य केद्रों को जोडने वाली मुख्य सम्पर्क 
सड़कों और आन्तरिक क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों की पहचान; 

(5) नयी सडकों और विद्यमान सडकों कोचौड़ा करने के लिए भूमि का स्वैच्छिक 
अभ्यपर्ण कराना। 
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43. स्वासय और स्वास्थिकी 


(१) सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, उपकेद्रों को 
स्थापना और रख-रखाव, 


(2) आयुर्वेदिक, होम्योपैधिक, यूनानी औषधालयों की स्थापना और रख- 
रखाव; 


(3) प्रतिएक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन; 
(4) स्वास्थ्य क्रियान्ययन: 
(5) मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य क्रियाकलाप, 
(6) परिवार कलयाण कार्यक्रम, 
(7) पंचायत सम्रितियों और पचायतों की सहायता से स्वार्सय शिवियें का 
आयोजन करना; 
(8) पर्यावरण प्रदूषण के विश्द्ध उपाप। 
44, ग्रामीण आवासन 
(१) बेघर परिवारों की पहचान, 
(2) जिले में आवास निर्माण का फक्रियात्ययन, 
(3) कम लागत आवासन को लोकप्रिय बनाना। 
॥5. शिक्षा 


(१) उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रख-रखाव सहित शैक्षणिक 
क्रियाकलापों यो प्रोन्ेत करना, 


(2) प्रौंढ़ शिक्षा और पुस्तकालय सुविधाओं के लिए कार्यक्रमों की योजना 
बनाता, 


(३) ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीकी के प्रचार के लिए प्रयासर फार्प, 
(4) जैक्षणिक क्रियाकलार्पी का सर्वेक्षण और मूल्यांकत। 
46, सम्राज कलयांण और कमजोर वर्गों का कल्याय्य 


() अनुसूचित जातियों,जनजातियों और पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिकाएँ, 
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बोरिंग अनुदान व पुस्तकें और अन्य उपसाधन क्रय करने के लिए अन्य अनुदात देकर 
शिक्षा सुविधाओं का विस्तार; 


(2) निरक्षरता उन्मूलव और साधारण शिक्षा के लिए नर्सरी विद्यालयों, बाल- 
बाड़ियों रात्रि विद्यालयों और पुस्तकालयों का संगठन करना; 


(3) अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों को कुटीर और ग्यमीण 
उद्योगों में प्रशिक्षण देने के लिए आदर्श कलयाण केन्द्रों और शिल्प केन्द्रों का संचालन; 


(4) अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों द्वारा उत्पादित 
माल के विपणन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना; 


(5) अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के उत्थान और विकास 
के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाएँ। 


१7- गरीबी उन्पूलन कार्यक्रम 


गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों कौ योजना बनाना, उनका पर्यवेक्षण, मॉनीटर करना 
और क्रियान्वयन करना। 


१8. समाज सुधार क्रियाकलाप 
(१) महिला संगठन और कल्याण; 
(2) वाल संगठन और कल्याण; 
(3) स्थानीय आवारागर्दी का निवारण; 


(4) विधवा, वृद्ध और शरीरिक रूप से नि:शक्त निराश्रितों के लिए पेंशन की 
और चेरोजगारों के अन्तर्जातीय विवाह युगलों, जिनमें से एक किसी अनुसूचित जाति या 
किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, के लिए भत्तों को मंजूरी और वितरण को 
मॉनीटर करना; 

(5) अग्रि नियंत्रण; 


(6) अन्धविश्वास, जातिवाद, छुआछूत, नशाखोरी, खर्चीले विवाह और सामाजिक 
समारोहों, दहेज तथा दिखावटी उपभोग के विरुद्ध अभियान; 


(7) सामुदायिक विवाह और अनन्‍्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना; 
(8) आर्थिक अपयाधों, जैसे तस्करी, करवंचन, खाद्य अपमिश्रण के विरुद्ध 
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सतर्कता, 
(9) भूमिहोत रृमिको को सौंपो गयी भूमि का विकास करने मे सहायता; 
(१0) बन्धुआ मजदूरों कीपहचान करना, उन्हे मुक्त कराना और उनका पुनर्वास; 
(११) संस्कृतिक और मनोरंजक क्रियाकलापों का आयोजन करना; 
(१2) खेलकूद और खेलो को प्रोत्साहन ठपथा ग्रामोण स्टेडियमों का निर्माण; 
(१3) पारम्परिक उत्सदों को नया रूप देना और उन्हें समाजपिय बनाता; 
(१4) निम्नलिखित के माध्यम से मितष्ययिता और बचत को घोन्‍तति करना; 
(क) बचत की आदतों की प्रोन्नति, 
(ख) अल्प बचत अभियान, 
(ग) कूट साहूकारी प्रधाओं और ग्रामीण ऋषणपग्रस्तता के विरुद्ध लड़ाई। 
१9, जिला परिषदों की साधारण शक्तियों 


इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे , समनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यो 
के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषगिक सभी कार्य करता और, विशिष्टता और 
पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके अधीन बिनिर्दिष्ट समस्त शक्तियों 
का और विविर्दिष्ट रूप से निम्नलिखित के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करता- 


(१) लोक उपयोगिता के किसी भी कार्य का या उसमे निहित या उसके नियत्रण 
या प्रबन्ध के अधीन की किसी संस्था का प्रबन्ध और रख-रखात; 


(22 श्ममीण शायों और बाजादें का अर्जज और रछ-रखाव; 


(३3) प्रंचायत समितियों या पचायतों को तदर्घ अनुदानों का वितरण करा और 
कार्य का समन्वय करना; 


(4) कष्ट निवारण उपायों को अंगोकृत करना, 
(5) जिले में पंचायत समितियों के बजट प्राककलनों की परीक्षा करना और उन्‍हें 
मंजूर करना; 


(6) एकाधिक राण्डों में विस्तृत किसी स्कोम को हाथ में लेता और निष्पादित 
करना; 
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(7) जिले के पंचों, सरपंचों, प्रधानों और पंचायत समितियों के सदस्यों के 
शिविरों, सेमिनायों, सम्मेलनों का आयोजन करना, 


(8) किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से ठसके क्रियाकलापों के बारे में सूचना देने 
की अपेक्षा करना; 


(9) किन्हीं विकास स्कीमों को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो लगे हुए दो या 
अधिक जिलों की जिला परिपदों के बीच परस्पर तय पायी जायें, संयुक्त रूप से हाथ में 
लेना और निष्पादित करना। 


संविधान के 73वें संशोधन ट्वाय जोड़ी गई ॥वों अनुमूची तथा राजसीने पचांयती 
राज अधिनियम, 994 की धारा 50, 5 व 52 तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय अनुसूची के 
अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के कृत्य एवं शक्तियों निम्नानुसार हैं:- 


पंचायतों के कृत्य और शक्नियाँ 
१. साधारण कृत्य- 
(१) पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्पिग्क योजनाएँ तैयार करना; 
(2) वापिंक बजट तैयार करना; 
(3) प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाना; 
(4) लोक-सम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमण हो हटाना; 
(5) सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अभिदाय संगठन; 
(6) गाँव (गाँवों) की आवश्यकता सांख्यिकी रखना। 
2. प्रशासन के क्षेत्र में- 
(3) परिसर का संख्यांकन; 
(2) जनगणना करना; 


(3) पंचायत सर्किल में कृषि उपज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम 
बनाना; 


(4) ग्रामीण विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रदायों और 
वित्त की अपेक्षा दर्शित करने वाला विवरण ठेयार करना; 
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(5) ऐसी प्रणाली के रूए में कार्य करना जिसके माध्यम से केन्द्रीय या राज्य 
झरकार द्वाग गे प्रयोजन के लिए दी गदी सहायता पचायत सर्किल मेँ पहुँचे, 


(6) सर्वेश्चत करता, 
(7) घथु स्टेण्डों, खलिहानों चागगारों और रूममुदिपक भूषि पर वियं्रण, 


(8) ऐसे मेलो, तीर्षयाशत और उत्सवों की, जिनका प्रउन्ध राडप झरकार या 
झिप्तो पचायत समित्ति द्वाए नहीं फिया ज्यता है, स्थापता, रखरखाव और विनिधमत, 


(9) वेरोजगारी कौ स्पथ्यिकों तैयार करना, 


(१0) ऐसी शिकायतों को समुचित प्राधिफारियों को रिपोट करना, जो पंचायत 
ट्वाय दूर नहीं को जा सकती एों, 


(4१) पंचायत अभिलेयों की तैयारी, सधारय और अनुसाक्षय करना, 


(१2) जनम, मृत्यु और बिवाहों का ऐसो रोति और ऐसे प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण, 
सो राज्य सरकार द्वारा इस तिमित्त रूधारण या विशेष आदेश द्वार अधिकृयित किया 
जाये, 


(॥3) पंचायत सर्किल के भीतर के गाँय के विकास के लिए योजनाएँ तेयार 
कऋएना। 


3. कृषि विस्तार सहित कृषि- 
(१) कृषि और बागवानी की प्रोलति और जिशस, 
(2) बजर भूमि का विकास, 


(३3) चाणगातों का डिकास ऊर रख-रखाय तथा उनके अग्राधिकृत अन्य संक्ररण 
और उपयोग की रोकना। 


4. पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन 
(१) पशुओं, वुफज़्कुटों और अन्य पशुंधत को नस्ल वा विकास, 
(२) डेकी उद्योग, कुक्छुट एलन और सूअर पालन की प्रोन्नति, 


(3) चाशगाह वियासा 
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5. मत्स्य पालन 

गाँव (गाँवों) में मत्सरू पालन का विकास। 
6. सामाजिक और फार्म वानिकी, लघु बच उपज, ईंधन और चारा- 


(१) गाँव और जिला सड़कों के पाश्वों पर और उनके नियंत्रणाधीन अन्य 
लोक-भूमि पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण; 


(2) ईंधन रोपण और चारा विकास; 

(3) फार्म वानिकी प्रोन्नति; 

(4) सामाजिक वानिकी और कृषिक पौधशालाओं का विकास । 
7. लघु सिंचाई 

50 एकड़ तक सिंचाई करने वाले जलाशयों पर नियंत्रण और उनका रख-रखाव। 
8. खादी-ग्राम और कुटीर उद्योग 

(१) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोन्‍्नत करना; 


(2) ग्रामीण क्षेत्रों के फायदे के लिए चेतना शिविरों, सेमिनारों और प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन। 


9. ग्रामीण आवासन 
(१) आपनी अधिकारिता के भीतर मुक्त आवास स्थलों का आवंटन; 


(2) आवास-स्थलों और अन्य निजी तथा लोक-सम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख 
रखना। 


40. पेयजल 


(१) पेयजल कुओं, जलाशयों और तालाबों का संनिर्माण, मरम्मत और रख- 
रखाव; 


(2) जल-प्रदूषण का निवारण आऔर नियंत्रण; 
(3) हैण्डपम्पों का रखरखाव और पम्प एवं जलाशय योजनाएँ॥ 

44. सड़कें, भवन, पुलियाएँ, पुल, नौघाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन 
(4) ग्रामीण सड़कों, नालियों और पुलियाओं का संनिर्माणय और रख-रखाव॑, 
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१7- पुस्तकालय 
ग्रामीण पुस्तकाल और वाचनालय। 
१8. सांस्कृतिक क्रियाकलाप 
सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियान्वयन को प्रोन्नत करना। 
49. बाजार और घेले 
मेलों (पशु मेलों सहित) और उत्सवों का विनियमन। 
20. ग्रामीण स्वच्छता 
(१) सामान्य स्वच्छता रखना; 


(2) लोक-सड़को, नालियों, जलाशयों, कुओं और अन्य लोक-स्थानों को 
सफाई; 


(3) श्मशान और कब्रिस्तान की भूमियों का रख-रखाव और विनियमन; 


(4) ग्रामीण शौचालयों, सुविधा पार्कों और स्नान-स्थलों और सोकपियों इत्यादि 
का संनिर्माणऔर रख-रखाव; 


(5) अदाबाकृत शवों और जीवजन्तु शवों का निपटारा; 
(6) धोने और स्तान घाें का प्रबन्ध और नियंत्रणा 
24. लोक-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 
(१) परिवार कलयाण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, 
(2) महामारी की रोकथाम और उपचार के उपाय; 
(3) माँस, मछलो और अन्य विनश्वर खाद्य पदार्थों के विक्रय का विनियमन; 
(4) मानव और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम में भाग लेना; 
(5) खाने और मनोरंजन के स्थानो का अनुज्ञापन; 
(6) आवारा कुत्तों का नाश; 
(7) खालों और चमड़ों के सस्करण, चर्मशोधन और रयाई विनियमन; 


(8) आपराधिक और हानिकारक व्यापार का विनियमन। 


पंचाचती राज संस्थाओं की शक्तियाँ एवं कृत्य शा 
22. महिला और बाल चिकास 
(१) महिला और याल कलयाण कार्यक्रमों के क्रियान्ययन में भाग लेता; 
(2) विद्यालय स्थस्थ्य और पोधाहार कार्यक्रमों को प्रोन्‍्नत करना, 
(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण | 
23. विकलांगों और मंदयुद्धि लोगों के कल्याण सहित समान कल्याण 


(१) विकलागो, मदबुद्धि लोगों और निराश्रितों के कल्याण सहित समाज फलयाण 
कार्यक्रमों के क्रियान्वयन मे भाग लेना, 


(2) वृद्ध और विधवा पेशन तथा सामाजिक दीमा योजनाओं में सहायता करना। 


24, कपजोर वर्गों और विशेषतया अनुसूचित जातियों और जनजातियों का 
कल्याण 


(१) अनुसूचित जातियों, जवजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर थर्गों फे 
सम्बन्ध में जनजागृति को प्रोन्‍्नत करना, 


(2) कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विनिर्दिप्ट कार्यक्रपो के कार्यान्वणन में 
भाग लेना। 


25. लोक-वित्तरण व्यवस्था 
(१) आवश्यक बस्तुओ के वितरण के सम्बन्ध मे जनजागृति को प्रोग्नत करना, 
(2) लोक-वितरण व्यवस्था का अनुवीक्षण। 
26. सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव 
(१) पझापुदायिक आस्तियों का रख-रखाव, 
(2) अन्य सामुदायिक आहितियों का परिरक्षण और रख-रखाव। 
27. धर्मशालओं और ऐसी ही संस्थाओं का सन्िर्माण और रख-रखाव+ 
28. पशु शेडों, घोखरों और गाड़ी स्टेंडों का सन्तिर्माण और रख-रखाव। 
29. यूचड़खानों का प्लिर्माण और रख-रखावा 
30, लौक-उद्यानों में खाद के गड़ढ़ों का विनियमत। 
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32. शराब की दुकानों का विनियमन। 
33, पंचायतों की सामान्य शक्तियाँ। 


इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे, समनुष्टि या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों के 
क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या आनुपंधिक सभी कार्य करना और विशिष्टता तथा 
पूर्वंगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके अधीन विनिर्दिप्ट की गयी सभी 
शक्तियों का प्रयोग करना। 


राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
गारंटी अधिनियम 








इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार को सिशेष उन्नत फराने के लिए वियभ 
निर्धारित किये गये है। विशेष रूप से अग्रलिशित संक्रमों पर भूमिका प्ररधायित किया 
गयी है। 

१. जल संएक्षण और जल शस्य संचय; 

2. सूखारोधो ( जिराके अन्तर्गत यनशेषण और युश्ञारेपण है); 

3. सिंचाई नहों जिनके अन्तर्गत सूक्ष्म और खपु सिंचाई रांकर्म भी हैं, 

4. आनुस्मूचित जातियो और अनुशूचित जाजातियो या गरीबी रैया से नी पे फे 
कुद्धाप्यों या भूमि सुधार के टिठाधिकारियों या भारत सरफार सगे इन्दिएं आतारा सोजता फे 


अधीन टिताधिकारियों की स्वय॑ की गृहस्थी भूमि के लिये सिचाई प्रसुविधा बापताती, 
बागान और भूमि विकार प्रशुविधा का उपयंध। 
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(परन्तु यह कि निम्नलिखित शर्त पूरी करता हो, अर्थात्‌-) 


व्यैष्टिक भूमि स्वामी कार्य कार्डघारक हो और परियोजना में भी कार्य कर 
रहा हो; 


ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिये श्रमिक सामग्री का अनुपात 60 : 40 में 
ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जायेगा; 


परियोजना ग्राम सभा और प्राय पंचायत द्वारा अनुमोदित होगी तथा 
परियोजनाओं के वार्षिक शेल्फ का भाग होगी; 


कार्य के निष्पादन में कोई ठेकेदार या मशीनरी प्रयुक्त नहीं होगी; और 
कोई मशीनरी क्रय नहीं की जायेगी। 


इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण श्षेत्रों के अंतर्गत निम्बलिखित शर्तों के रहते हुए. 


कार्य करने होगे अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य के लिये विशेष पहचान दी जायेगी। 


4. 
4] 


प्रत्येक कार्य के लिये एक विशेष पहचान संख्या दी जायेगी; 


सभी कार्य ऐसे कर्मचारियों द्वाए निष्पादित किये जायेंगे जिनके पास 
जॉबकार्ड हैं और जिन्होंने कार्य की माँग की है; 


48 वर्ष से कम की आयु के किसी व्यवित को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
भारंटी अधिनियम परियोजनाओं के अधीन कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी 
जायेगी; 


प्रत्येक मस्टर रोल में एक विशेष पहचान संख्या होगी और कार्यक्रम 
अधिकारी द्वाया सत्यापित की जायेगी तथा मस्टर रेल का प्रारूप वह होगा 
जो भारत सरकार द्वाण विनिर्दिष्ट किया जाये; 


कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित और समुचित रूप से 
संख्यांकित मस्टर रोल कार्य स्थल पर रखी जायेगी और ऐसी मस्टर रोल 
जो; कार्यक्रण अधिकार द्वाए हस्तावर्ति नहीं है और सपुचित रूप संख्याकिद 
नहीं है, उसे अप्राधिकृत समझा जायेगा और कार्य स्थल पर नहीं रखी 
जायेगी; 


कर्मकार अपनी उपस्थिति और कार्यस्थल पर मस्टर रोल में उपार्जित 
मजदूरी की रकम को प्रति हस्ताक्षरित करेंगे; 
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है 4 


॥2. 


43. 


44. 


समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा विहित मस्टर रोलों के विस्तृत 
अभिलेख रणिस्टों में रखे जायेंगे; 


जब कार्य प्रगति पर है, कर्मकार उस कार्य में लगे हैं सप्ताह मे कम से कम 
एक बार उनके कार्यस्थल के सभी बिलों और बाउचरों का सत्यापन और 
प्रमाणन करने के लिये साप्ताहिक चक्रानुक्रम के आधार पर उनमें से फम 
से फम पाँच कर्मकारों का चयन किया जायेगा, 


अनुमोदन या कार्य आदेश की एक प्रति कार्यस्थल पर सार्वजनिक के 
निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई जावेगी; 


कार्य का मापमान कार्य स्थल के भारसाधक अर्टित तकनीकी कार्मिक 
द्वारा रखी गई मापमान पुस्तकों में अभिलिखित किया जायेगा, 


प्रत्येक कार्य और प्रत्येक कर्मकार के मापमान अभिलेख सार्वजनिक 
निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराये जायेंगे; 


प्रत्येक कार्य स्थल पर एक नागरिक सूचना बोर्ड रखा जपना चाहिये और 
भारत सरकार द्वारा विटित रीति में वियमित रूप से अद्यतन किया जाना 
चाहिये, 

कोई व्यक्ति सभी कार्य घंटा के दौरान कार्यस्थल पर माँग किये जाने पर 
मस्टर रोलों के प्रति पहुँच रखने के लिये योग्य हो; और 

भारत सरकार के अनुदेशो के अनुसार स्थापित को गई सतर्कता और 
मॉनीटरी और समिति सभी कार्यों और उस पर उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट 
की जाँच करेगी जो भारत सरकार द्वार विहित प्ररूप में कार्य रजिस्टर में 
अभिलेखित की जायेगी और सामाजिक सॉंपरोक्षा के दौरान ग्रामसभा को 
प्रस्तुत की जायेगी। 


जामीण क्षेत्रों के लिये नियोजन गारंटी स्कीपें 


(१) धाण 3 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक राज्य 


सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से (एक बर्ष)के भीतर स्कीम के अन्तर्गत 
आने वाले ग्रामीण शैत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य इसे अधिनियम द्वारा 
या उसके अधीन और स्कीम में अधिकथित॑ शर्तों के अधीन रहते हुये अकुशल शारीरिक 
कार्य करने के लिये स्वेच्छा से आगे आते हैं, किसी वित्तीय वर्ष में सौ दिनों से अन्यून का 
गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिये अधिसूचना ट्वारा एक स्कीम बनायेगी:- 
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परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसी स्कीम को अधिसूचित किये जाने 
तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिये वार्षिक कार्रवाई योजना या भावी योजना या 
शपष्ट्रीय काम के लिये अनाज कार्य कार्यक्रम, जो ऐसी अधिसूचना से ठीक पूर्व सम्बन्धित 
क्षेत्र में प्रवृत है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिसे स्कीम हेतु काईवाई योजना समझा 
जायेगा। 

(2) राज्य सरकार, कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में, जिनमें से एक 
ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में जिसको ऐसी स्कीम लागू होगी, परिचालित जनभाषा में होगा, उसके 
ट्वारा बनाई गई स्कीम का सार प्रकाशित करेगी। 

(3) ठपधाण (१) के अधीन बनाई गई स्कौम अनुसूची-7 में विनिर्दिष्ट 
न्यूनतम बातों के लिये ठपबंध करेगी। 

गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए शर्ते 

(१) शाज्य सरकार अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना, इस अधिनियम के अधीन गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिये स्कीम में 
शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी। 

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी स्कैम के अधीन नियोजित 


व्यक्ति ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जो अनुसूची-2 में विर्निष्ट न्यूनतम सुविधाओं से 
कम नहीं है। 
मजदूरी दर 

(१) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 948 (44 आफ 948) में किसी बात के 
होते हुये भी, केद्धीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधिसूचना द्वारा, 
'मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी। 

परन्तु यह कि विभिन क्षेत्रों के लिये मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट कौ 
जा सकेंगी। 

परन्तु यह और कि किसी ऐसी अधिसूचना के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट 
मजदूरी दर साठ रुपये प्रतिदिन से कम की दर से नहीं होगी। 

(2) किसी राज्य में किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई 
मजदूरी दर नियत किये जाने के समय तक, कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी 
अधिनियम, 948 (] आफ १948 ) की घारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत 
न्यूनतम मजदूरी उस क्षेत्र को लागू मजदूरी दर समझी जायेगी। 


राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ॥27 
श्रेकारी भत्ते का संदाय 


(॥) यदि स्कीम के अधीन नियोजन के लिये किसो आवेदक को नियोजन 
चाहने चाले उसके आवेदन को प्राप्ति के या उस तारीय से जिसको किसी अग्रिम आवेदन 
की दशा में नियोजन चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, पद्धह दिन के भीतर 
ऐसा नियोजन उपलब्ध नहों कराया जाता है तो वह इस धारा के अनुसार एक दैनिक 
बेकारो भत्ते का हकदार होगा। 


(2) पाज़ता के ऐसे निबंधनो और शर्तों के अधीन रहते हुये, जो राज्य सरकार 
द्वारा विहित की जाये तथा इस अधिनियम और स्कोमो और राज्य सरकार की आर्थिक 
क्षपता के अधीन रहते हुये, उपधार () के अधीन सदेय बेकारी भत्ता किसी गृहस्थी के 
आवेदको को गृहस्थी की हकदारी के अधीन रहते हुये, ऐसी दर से जो राज्य परिषद्‌ के 
परामर्श से, अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ठ की जाये सदत किया जायेगा;- 


पस्नु यह कि कोई ऐसी दर वित्तीय वर्ष के दौगन पहले तीस दिनों के लिए 
मजदूरी दर से एक चौथाई से कम नहीं होगी और वित्तीय वर्ष की शेष अबधि के लिये 
मजदूरी दर से एक घटा दो से अन्यून नहों होगी। 

(3) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी गृहस्थी को बेकारी भत्ते का संदाय 
'करने का राज्य सरकार का दायित्व समाप्त हो जायेगा जैसे ही- 

4 आवेदक को, ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वाण या तो स्वयं के 
लिये रिपोर्ट करने या उसकी गृहस्थी के कम से कम एक बयस्क सदस्य को तैनात करने 
के लिये निर्देशित किया जाता है। 


2 बह अवधि जिसके लिये नियोजन घाह्य गया है, समाप्त हो जाती है और 
आवेदक की गृहस्थी का कोई सदस्य नियोजन के लिये महों आता है। 

3, आवेदक की गृहस्थी के वयस्क सदस्यो ने उस विहीय वर्ष के भीतर कुल 
मिलाकर कमर से कम सौ दिमो का कार्य प्राप्त कर लिया है। आवेदक कौ गृहस्थी ने 
मजदूरी और बेकारी भत्ता, दोनों को मिलाकर उतना उपार्जित कर लिया है , जो वित्तीय 
बर्ष के दौरान कार्य के सौ दिनो कौ मजदूरी के बराबर है। 

(4) गृहस्थो के किसी आवेदक को संयुक्त रूप से संदेय बेकारी भत्ता कार्यक्रम 
अधिकारी या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा (जिसके अन्तर्गत जिला मध्यवर्ती या ग्राम 
स्तर पर पंचायत है) जिसे राज्य सरकार अधिसूचना ट्वाण इस निमित्त प्राधिकृत करे, मजूर 
और संवितरित किया जायेगा। 
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(5) उपधारा (१) के अधीन बेकारी भत्ते का प्रत्येक संदाय, ठस तारोख से 
जिसको व सदाय के लिये शोध्य हो जाता हैं, पद्धह दिन के पश्चात्‌ किया जायेगा या 
प्रस्तावित किया जायेगा। 


(6) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बेकारी भत्ते के सदाय के लिये 
प्रक्रिया विहित कर सकेगा। 


'कतिपय परिस्थितियों में बेकारी भत्ते का संवितरण न करना 


(१) यदि कार्यक्रम अधिकारी, अपने नियंत्रण के परे किसी कारण से बेकारी 
भत्ते का समय पर या बिल्कुल संवितरण करने कौ स्थिति में नहों है, तो वह जिला 
कार्यक्रम समन्वयक को मामले की रिपोर्ट करेगा और अपने सूचना पट्ट पर और ग्राम 
पंचायत के सूचना पट्ट पर तथा ऐसे अन्य सहजदृश्य स्थानों पर जो वह आवश्यक समझे, 
संप्रदर्शित की जाने वाली किसी सूचना मे ऐसे कारणों की घोषणा करेगा। 


(2) बेकारी भत्ते का संदाय न करने या विलंब से सदाय के प्रत्येक मामले की 
जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट में, ऐसे 
संदाय न करने या विलंब से संदाय के कारणों सहित, रिपोर्ट की जायेगी। 


(3) राज्य सरकार उपधाय (१) के अधीन रिपोर्ट किये गये बेकारी भत्ते का 
सम्बन्धित गृहस्थी को यथासंभव शीघ्रता से संदाय करने के सभी उपाय करेगी। 


'कतिपय परिस्थितियों में बेकारो भत्ता प्राप्त करने के हक से वंचित रहना- 
कोई आवेदक जो- 


(१) किसी स्कीम के अधोन अपनी गृहस्थी को उपलब्ध नियोजन स्वीकार 
नहीं करता है। 


(2) कार्य के लिये रिपोर्ट करने के लिये कार्यक्रम अधिकारी या कार्यान्वयन 
अभिकरण द्वारा अधिसूचित किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर कार्य के लिये रिपोर्ट नहीं 
करता है। 


(3) सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण से कोई अनुज्ञा प्राप्त किये बिना एक 
सप्ताह से अधिक की कुल अवधि के लिये कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है या किसी 
मास में एक सप्ताह से अधिक की कुल अवधि के लिये अनुपस्थित रहता है । तो वह तीस 
मास की अवधि के लिये इस अधिनियम के अधीन संदेय बेकारी भत्ते का दावा करने का 
हकदार नहीं होगा किन्तु किसी भी समय स्कीम के अधीन नियोजन चाहने का हकदार 
होगा। 
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१. परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। 


2. स्थानीय को ग्राम पंचायत में परिवार को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक 
होगा। 


3. ग्राम पंचायत से परिवार का जॉब कार्ड प्राप्त करना होगा। 
4, जॉब कार्ड के आधार पर अकुशल भानव श्रम करने हेतु आवेदन देना होगा। 
5. अकुशल मानव श्रम करने के लिये तत्पर। 


ऐसी महिलायें जो कि परिवार के अन्तर्गत पंजीकृत हैं तथा रोजगार हेतु 
आवेदन करती हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाबेगी। यह भी 
सुनिश्चित किया जावेगा कि पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों में से 
कम से कम एक तिहाई महिलायें लाभान्वित हॉँ। यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अपंग 
व्यक्ति आवेदन करता है तो ठसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य दिया जावेगा। 


जणछ 


(2) 


रोजगार अधिनियम को कार्यान्वित 
करने वाले अधिकारी 








राज्य स्तर पर, इस अधिनियम के कार्यान्वयन का नियमित रूप से मॉनीटर और 
पुनर्विलोकन करने के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक राज्य सरकार... .... ..... (राज्य का 
नाथ) राज्य रोजगार गारंटी परिषद्‌ के नाम से एक राज्य परिषद्‌ का मन करेगी जिसमें 
एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में गैर सरकारी सदस्य जो राज्य सरकार द्वाए अवधारित 
किये जायें तथा राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज सस्याओ, कर्मकार, संगठनों और 
असुविधाग्रस्‍्त समूहों से नामनिर्दिष्ट पद्दह से अनधिक गैर सरकारी सदस्य होगे:- 

परन्तु इस खण्ड के अधीन नामनिर्देशित गैर सरकारी सदस्यों के एक तिहाई के 
अन्यून सदस्य महिलायें होंगी :- 

परन्तु यह और कि गैर सरकारी सदस्यों के एक तिहाई स्ले अन्यून सदस्य 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के 
होंगे।वे निन्नन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुये, राज्य परिषद्‌ का अध्यक्ष और अन्य 
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सदस्य नियुक्त किये जा सकेंगे तथा राज्य परिषद्‌ कौ बैठकों का समय, स्थान और 


प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है वह होगी जो ग़ज्य सरकार द्वार 
विहित की जाये। 


राज्य पदिपद्‌ के कर्त्तव्यों और कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे- 


१. स्कीम और राज्य में उसके कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी विषयों पर राज्य 
सरकार को सलाह देना; 


2. अधिमानी कार्यों का अवधारण करना; 


3. समय-समय पर मॉनीटरी और प्रतितोप तंत्र का पुर्विलोकन करना तथा 
अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना; 


4. इस अधिनियम और इसके अधीन स्कीमों के सम्बन्ध में जानकारी के 
विस्तृत संभव प्रसार का संवर्धन करना; 


5 राज्य में इस अधिनियम और स्कीमों के कार्यान्‍्वयन को मॉनीटर करना तथा 
ऐसे कार्यान्वयन का किद्द्रीय परिषद्‌ के साथ समन्वय करना; 


6. राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक 
पोर्ट तैयार करना; 


7. कीई अन्य कर्त्तव्य और कृत्य जो उसे केन्द्रीय परिषद्‌ और राज्य सरकार 
द्वारा समनुदेशित किया जाये |; 


राज्य परिषद्‌ को राज्य में प्रचलित स्कोरमों का मूल्यांकन करने तथा उस 
प्रयोजन के लिये ग्रामीण अर्थव्यस्था और स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से 
सम्बन्धित आँकड़े संगृहीत करने था संगृहित करवाने की शक्ति होगी। 


कार्यान्वयन के प्राधिकारी 


इस अधिनियम के अधीन यनाई गई स्कीमों की योजना और कार्यान्वयन के 
लिये जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर पंचायतें, प्रधान अधिकारी होंगी। 


जिला स्तर पर पंचायतों के निम्नलिखित कृत्य होंगे- 


4. स्कीम के अधीन किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने बाली 
परियोजनाओं के ब्लॉक अनुसार शेल्फ को अंतिम रूप देना और ठसका अनुमोदन करना; 


2. ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का 


रोजगार अधिनियम को कार्यान्वित करने वाले अधिकारी ॥33 
पर्यवेक्षण और मानीटर करना; और 

3 ऐसे अन्य कृत्य करना, जो राज्य परिषद्‌ द्वार समय-समय पर उसे समनुदेशित 
किये जाये। 

मध्वर्ती स्तर पर पंचायत के निम्नलिखित कृत्य होगे- 

१. अंतिम अनुमोदन के लिये जिला स्तर घर जिला पंचायत को भेजने के लिये 
ब्लाक योजना का अनुमोदन करना , 

2 प्राम पंघायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं 
'का पर्यवेक्षण और मॉनीटर करना और, 

3 ऐसे अन्य कृत्य करना, जो बा 
किये जाये। 

4. जिला कार्यक्रम समन्वयक, 
किद्ली स्कोम के अधीन उसके कृत्यो का निर्वेहन 

जिला कार्यक्रम समन्वयक 


जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या जिले के कलेक्टर या समुचित 
पंक्ति के किसी अन्य जिला स्तर के अधिकारी को, जिसका राज्य सरकार विनिश्चय करे, 
जिले मे स्कीम के कार्यान्वयन के लिये जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में पदाभिहित 
किया जायेगा। 

जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम और उसके अधौन बनाये गये 
नियमों के उपबंधों के अनुसार जिलें में स्कीम के कार्यान्वयत्र के लिये उत्तरदायी होगा। 


जिला कार्यक्रम समन्वयक के निम्मलिखित कृत्य होंगे- 

१. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीप के अधीन 
उसके कृत्यो के निर्वहन मे जिला पंचायत की सहायता करना; 

2. ब्लॉक द्वार वैयार की गई योजनाओं और जिला स्तर पंचायत द्वाग अनुमोदित 
की जाने वाली परियोजनाओं के शैल्फ में सम्मिलित करने के लिये अन्य 
कार्यान्वयन अभिकरणों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का समेकन करना, 

3. आवश्यक मंजूरी और प्रशासनिक अतापत्ति, जहों कहाँ आवश्यक हो 
प्रदान करना।, 


मद - 
/ हिंद दवा समय-समय पर उसे समनुदेशित 






अधितियम और उसके अधीन बनाई गई 
करने मे पंचायत की सहायता करेगा। 
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4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदकों को इस अधिनियम के अधीन 
उनको हकदारी के अनुसार नियोजन उपलब्ध कराये जा रहे हैं, अपनी 
अधिकारिता के भीतर कृत्य कर रहे कार्यक्रम अधिकारियों और कार्यान्वयन 


अभिकरणों के साथ समन्वय करना; 

5. कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यापालन का पुनविलोकन, मॉनीटर और 
पर्यवेक्षण करना; 

6. चल रहे कार्य का नियतकालिक निरीक्षण करना, और 


८ आवेदकों की शिकायतों को दूर करना। 


राज्य सरकार, ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का जिला कार्यक्रम 
समन्वयक को प्रत्यायोजन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित 
करने हेतु उसे समर्थ बनाने के लिये अपेक्षित हों। 


धारा 45 की उपधाण (१) के अधीन नियुक्त कार्यक्रम अधिकारी और जिले 
के भीतर कृत्य कर रहे राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों तथा निकायों के सभी अन्य 
अधिकारी, इस अधिनियम तथा तद्धीन यनाई गई स्कीमों के अधीन उसके कृत्यों को 
कार्यान्वित करने में जिला कार्यक्रम समन्वयक की सहायता करने के लिये उत्तरदायी 
होंगे।जिला कार्यक्रम समन्वयक , आगामी वित्तीय वर्ष के लिये श्रम वजट प्रत्येक वर्ष के 
दिसम्बर मास में तेयार करेगा जिसमें जिले में अकुशल शरीरिक कार्य के लिये पूर्वानुमानित 
माँग और स्कीम के अन्तर्गत आने चाले कार्यों के श्रमिकों को लगाने की योजना के ब्यौरे 
होंगे और उसे जिला पंचायत की स्थायी समिति को प्रस्तुत करेगा। 


विकास कार्यक्रम के अधिकारी 


मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिये, राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो 
ब्लाक विकास अधिकारी से नोचे की पंक्ति का न हो, ऐसी अर्हताओं और अनुभव के 
साथ जैसी कि राज्य सरकप द्वारा अवधारित की जायें, मध्यवर्तों स्तर पर पंचायठ के लिये 
कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी। 


कार्यक्रम अधिकारी, इस अधिनियम और उसके अघीन बनाई गई किसी 
स्कीम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में 
सहायता करेगा। 


कार्यक्रम अधिकारी अपनी अधिकारिता के अधघोन क्षेत्र में परियोजनाओं से 
अदभत नियोजन अवसरों के साथ नियोजन को माँग का सेल उनसे >> किसे ->लर्त्तसी 


रोजगार अधितियम को कार्योन्वित करने वाले अधिकारी 35 
होगा। कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रस्ताओं और 
भध्यवर्ती पंचायतों से प्रात प्रस्तावों का समेकत करके अपनी अधिकारिता के अधीन 
ब्लॉक के लिये एक योजना तैयार करेगा। 


कार्यक्रम अधिकारी के कृत्यो में निम्नलिखित सम्मिलित होगे- 


ब्लॉक के भीतर ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वाग़ 
कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओ को भॉनीटर करना, 


2 पात्र गृहस्थियो को येकारी भत्ता मंजूर करना और उसका संदाय सुनिश्चित 
करना; 

3 ब्लॉक के भीतर स्कीम के किसी कार्यक्रम के अधीन नियोजित सभी 
श्रप्तिको को मजदूरी का तुरन्त और उचित संदाय सुनिश्चित करना, 


4 सह सुनिश्चित करना कि ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत की अधिकारिता के 
अ्रीतर सभी कार्यों की तियमित सामाजिक सपरीक्षा को जा रहो है और 
यह कि सामाजिक संपरीक्षा मे उठाये गये आश्षेपीं पर अनुवर्ती कार्रवाई 
क्री जा रही है, 

$ सभी शिकायतो को तत्परता से निपटाना जो ब्लॉक के भीतर स्कीम से 
कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन हो; और 

6. कोई अन्य कार्य करना जो जिला कार्यक्रम समन्वयक या राज्य सरकार 
द्वारा उसे समनुदेशित किया जाये। 

कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक के निदेशन, नियत्रण और 
अधीक्षण के अधौन कृत्य करेगा। राज्य सरकार, आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि किसी 
कार्यक्रम अधिकारी के सभी या किस्हीं कृत्यो का ग्राम पंचायत या किसी स्थानीय 
प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किया जायेगा। 

पंचायत के कर्तव्य 

ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओ की सिफारिशों के अनुसार किसी 
स्कीम के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिये लो जाने वाली परियोजना की 
चहचान और ऐसे कार्य के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायी होगी। कोई ग्राम 
चंचायत़, प्राम पंचापत के क्षेत्र के भीतर किसी स्कीम के अधीन किसी परियोजना को 
जिसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मजूर किया जाये, ले सकेगी। 
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प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की मिफारिण पर विचार 
करने के पश्चात्‌ एक विकास योजना तैयार करेगी और स्कीम के अधीन जब कभी कार्य 
की माँग ठत्पन्त होती है, किये जाने वाले संभव कार्यों का एक शैल्फ रखेगी। ग्राम 
चंचायत, परियोजनाओं के विकास के लिये जिसके अन्तर्गत ठस वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें 
इसे निष्पादित किया जाता प्रस्तावित है, की संवीक्षा और प्रार्सम्भक पूर्वानुमोदन के लिये 
कार्यक्रम अधिकारी को विभिन्‍न कार्यों के बीच अग्रता का क्रम सम्मिलित है, अपने 
प्रस्तावों को अग्रेषित करेगी। कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्याखित 
की जाने चाली किसी स्कीम के अधीन ठसकी लागत के अनुसार कप से कप पचाम 
प्रतिशन कार्य को आवंटित करेगा कार्यक्रम अधिकारी, प्रत्येक ग्राम पंचायत को निम्नलिखित 
का प्रदाय करेगा:- 








॥. उमके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले स्वीकृत कार्य के लिए मम्दर रोल 
४ और 

2. ग्राम पंचायत के निवासियों को अन्यत्र उपलब्ध नियोजन के अवसपों की 
एक सूची। 


ग्राम पंचायत आवेदकों के बीच नियोजन के अवसरों का आवंटन करेगी तथा 
कार्य के लिये उनसे रिपोर्ट करने के लिये कहेगी। 

किमी स्कीम के अधीन किसी ग्राम पंचायत ड्वाय आरंभ किया गया कार्य 
अपेक्षित तकनीकी मानकों और मापमानों को पूरा करेगा। 


ग्राम मभा के सामाजिक कार्य 


ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन को मॉनीटर करेगी। ग्राम 
सभा, ग्राम पंचायत के भीतर आरंभ की गई स्कोम के अधीन सभी परियोजनाओं की 
नियमित सामाजिक संपगीक्षा करेगी। ग्राम पंचायत, सभी सुसंगत दम्तावेज, जिनके अन्तर्गत 
मस्टर रोल, चिल, वाठचर, माप पुस्निकायें, मंजूरी आदेशों की प्रतियां और अन्य सम्बन्धित 
लेखा बहियाँ और कागजपत्र भी हैं, सामाजिक संपरीक्षा करने के प्रयोजन के लिये ग्राम 
सभा को उपलब्ध करयेगी। 


राज्य सरकार दायित्व 


'्रन्य सरकार जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारियों को ऐमे 
अनिवार्य कर्मचागगेयृन्द और तकनीकी सहायता, जो स्कोर्मों के प्रभावी कार्यान्वयद के 
लिये आवश्यक हों, उपलब्ध कग्रयेगी। 
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शिकायत दूर करने हेतु तंब् 
राज्य सरकार, स्कीम के कार्यान्वयन की बाबत किसी व्यवित्त द्वारा की गई 


किसी शिकायत क्के निपटान के लिये नियमी द्वार ब्लॉक स्तर पर शिकायत दूर करने हेतु 
समुचित तत्र अवधारित करेगी और ऐसी शिकायतो को दूर करने के लिये विचार करेगी। 


राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारटी अधिनियम के अन्तर्गत रोजगार की स्थापना हेतु 
जो नियम अधिसूचित किये गये है वे ग्रामीण बिकास के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
2005 में संसद में यह अधिनियम पारित किया गया कि 00 दिन की रोजगार फी गारंटी 
योजना ग्रामीण विकास के लिये उपयोगी होगी। केद्रीय सरकार ससद ट्वाय विधि द्वारा 
इस निमत किये गये सर्मक वितियोग के पश्चात्‌ अनुदान या उधार के रूप मे ऐसी धन 
राशि जिसे केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय निधि के लिए आवश्यक समझे उसे जमा कर सकेगी। 
राष्ट्रीय निधि के खाते में जमा रकम ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के द्वारा 
जो कैम्द्रीय सरकार के अधीन विहीत किये जाये उसका उपयोग किया जायेगा। 


शज्य रोजगार गारंटी निधि 


-रज्य सरकर स्कीम के कार्यान्वयन के लिये जो अधिसूचना जारी करेगी वह 
सूचनी राज्य रोजगार गारंटी निधि के रूप मे ज्ञात एक निधि के रूप ये स्थापित करेगी 
राज्य निधि के खाते मे जमा रकम ऐसी रीति से और शर्तों और परसीमाओ के अधीन रहते 
हुए जो इस अधितियम और उसके अधीप बनायी गई स्कीमो के कार्याव्वयन के परियोजमों 
के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के 
सम्बन्ध मै प्रशासनिक ख्चों को पूरा करने के लिये व्यय की जायेगी। इसके अन्तर्गत 
राज्य सरकार की और ऐसी रीति मे प्राधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया 
जाये से प्रसारित किया जायेगा। 

वित्त पोषण पैटर्न 


ऐसे नियमों के, जो केन्द्रीय सप्कार द्वारा इस निमित्त बनाये जायें, अधीन रहते 
हुये, केप्द्रीय सरकार निम्मलिखिंत की लागत को पूरा करेगी अर्थात्‌- 

4 स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिये मजदूरी के संदाय के 
लिये अपेक्षित रकम; 

2 स्कीप की सामग्री लागत के तीन चौथाई तक रकम, जिसके अन्ताति 
अनुसूची-2 के उपबंधी के अधीन रहते हुए कुशल और अर्द्धकुशल कर्मचारी को मजदूरी 
'का सदाय भी है, 
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3. स्कीम की कुल लागत का ऐसा प्रतिशत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासनिक 
खर्चो के प्रति अवधारित किया जाये, जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकारियों और उनके 
सहायक कर्मचारी बृन्द के वेतव और भत्ते, केद्रीय परिषद्‌ के प्रशासनिक खर्च, अनुसूची- 
2 के अधीन दी जाने वाली सुविधायें और ऐसी अन्य मद भी हैं, जो केन्द्रीय सरकार ट्वारा 
'बिनिश्चित को जायें। 


राज्य सरकार निम्नलिखित की लागत को पूरा करेगी, अर्थात्‌- 
१. स्कीम के अन्तर्गत संदेय बेकारी भत्ते की लागत; 


2. स्कीम की सामग्री लागत का एक चौथाई जिसके अन्तर्गत अनुसूची-2 के 
अधीन रहते हुये कुशल और अर्द्धकुशल कर्मकार्ों को मजदूरी का संदाय भी है; 


3. राज्य परिपद्‌ के प्रशासनिक खर्च। 
पारदर्शिता और उत्तरदायित्व 


जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिले के सभी अभिकरण किसी स्कीम के 
कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिये उनके व्ययन पर रखी गई निधि के उचित उपयोग और 
प्रबंध के लिये उत्तरदायी होगे। राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों और उसके 
अधीन बनाई गई स्कीमों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में श्रमिकों के नियोजन और उपगत 
व्यय को समुचित बहियाँ और लेखा रखने की रीति विहित कर सकेगी। राज्य सरकार, 
“नियमों हारा, स्कीमों और स्कीमों के अधोन कार्यक्रमों के उचित निष्पादन के लिये और 
स्कीमों के कार्याव्वयन में सभी स्तरो पर पारदर्शिता और दायित्व सुनिश्चित करने के लिये 
की जाने वाली व्यवस्थाओं को अवधारित कर सकेगी। 


ऐसी तारीख से जिंसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, केन्द्रीय 
रोजगार गारंटी परिपद्‌ के नाम से एक परिपद्‌ इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे 
समनुदेशित कृत्यों और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये गठित की जायेगी। केन्द्रीय 
परिपद्‌ का मुख्यालय दिल्ली में होगा। केन्द्रीय परिषद्‌ निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर 
बनेगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, अर्थाव्‌- 


4. अध्यक्ष; 


2. केन्द्रीय मंत्रालयों के जिनके अन्तर्गत योजना आयोग भी है, भारत सरकार 
के संयुक्त संचिवत से अन्यून को पंक्ति के उतनी संख्या से अनधिक में, जो केद्धीय 
सरकार द्वारा अवधारित को जाये, प्रतिनिधि; 
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3. राज्य सरकारों के उतनी संख्या से अनधिक में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा 
अबधारित की जाये, प्रतिनिधि; 


4. पंचायतीशज संस्थाओं, कर्मकार संगठनों और असुविधाप्रस्त समूहों का 
प्रतिनिधित्व करने वाले पन्द्रह से अनधिक गैर सरकारी सदस्य, 

परन्तु यह कि ऐसे गैर सरकारी सदस्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक समय में 
एक चर्ष की अवधि के लिये चक्रानुक्रम से नामनिर्देशित जिला पंचायतों के दो अध्यक्ष 
सम्मिलित होंगे:- 

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन नामनिर्देशित एक तिहाई से अन्यून गैर 
सरकारी सदस्य महिलायें होंगी:- 

परन्तु यह भी कि गैर सरकारी सदस्यों के एक-तिहाई से अन्यून सदस्य 
अनुसूचित जातियों, अनुसूर्चित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसख्यकों के 


5, राज्यों के उतनी सख्या मे प्रतिनिधि होगे, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त 
नियम द्वारा अवधारित करे; 

6 भारत सरकार के संयुक्त सचिव की परक्ति से अन्यून की पंक्ति का एक 
सदस्य सचिव। वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुये, केन्द्रीय परिषद्‌ का अध्यक्ष 
और अन्य सदस्य नियुक्त किये जा सकेंगे तथा केद्धीय परिषद्‌ की बैठकों का समय, 
स्थान और प्रक्रिय. जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है वह होगी जो केन्द्रीय 
सरकार द्वारा विहित की जाये। 

केन्द्रीय परिषद्‌ के कार्य 

(॥) केन्द्रीय परिषद्‌ निम्नलिखित कृत्यों और कर्त्तव्यों का घालन और निर्वहन 
करेगी, अर्थात्‌ 

4. केद्धीय मूल्यांकन और मानीटरी प्रणाली स्थापित करना; 

2. इस अधिनियम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी विषयों पर केद्धीय 
सरकार को सलाह देना; 

3. समय-समय पर घादीटरी और प्रतितोष तंत्र का एुर्विलोकत करना तथा 
अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना; 
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4. इस अधिनियम के अपीन बनाई गई स्कोर्मो के सम्बन्ध में जानकारी के 
विस्तृत संभव प्रसार का संवर्धन करना; 


5 इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करना; 


6 इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद के समक्ष रखे 
जाने के लिये वार्पिक रिपोर्ट तैयार करना, 

7 कोई अन्य कर्तव्य और कृत्य, जो केद्धीय सरकार द्वारा समनुदेशित किये 
जायें। 

(2) केद्धीय परिषद्‌ को इस अधिनियम के अधीन बनाई गई विभिन्‍्ल स्कीमों 
का मूल्यांकन करने की शक्ति होगी और उस प्रयोजन के लिये ग्रामोण अर्थव्यस्था और 
स्कीमों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आँकड़े संगृहित करेगी या संगृहित करायेगी। 


छात्रछ 


प्रशासनिक व्यवस्था 








अधिनियम के अन्तर्गत अन्य समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना। 
जिला स्तर पर जिला परिषद्‌ का प्रमुख कार्य विभिन्‍न पंचायत समितियों से प्राप्त कार्य 
प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर मंजूरी देना तथा जिला परिषद्‌/पंचायत समिति स्तर पर शुरू 
'की गई परियोजनाओ का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करना है। 

जिला कार्यक्रम समन्वयक की प्रमुख जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित होंगी- 

१. जिले में स्कीम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सभी प्रशासनिक एवं अन्य 
स्वीकृतियाँ जहाँ आवश्यक हों, जारी करना। 

2. जिले में कार्यक्रम अधिकारियों एवं क्रियान्वयन एजेसियों कै साथ समन्वय 
कर रोजगार हेतु आवेदित श्षमिक्तों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 
रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना। 

3. कार्यों की प्रगठि की समीक्षा, प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण नियमित रूप से 
करना। 
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करना। 
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प्रगतिरत कार्यों का सामयिक निरीक्षण करना। 
प्राप्त शिकायतों/परिवेदगाओं का समाघान करना। 
प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिये माह दिसम्बर में लेबर बजट तैयार 
करना, जिसमें जिले,में संभावित अकुशल श्रम रोजगार की माँग एवं 
योजना के अन्तर्गत अनुमत कार्यों पर श्रमिकों को लगाये जाने की योजना, 
जिला परिषद्‌ के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना। 
जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला स्पर पर स्कीम के निष्पादन के लिये 
जिम्मेदार होगा एवं जिला पर स्कीम के निष्पादन के लिये जिम्मेदार होगा 
एवं जिला परिषद्‌ को उसके कार्यों के निष्पादन में सहयोग करेगा। 
जिला कार्यक्रम समन्वयक ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त संबंधित राजकीय 
विभाग, स्वयंसेवी संस्थायें, स्वयं सहायता समूहों आदि का स्कौम के 
क्रियान्वयन के लिये कार्यकारी एजेंसियों के रूप में चयन कर सकेगा। 


णाज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना करना। 


१0. अधिनियम के अन्तर्गत अन्य समस्त कर्त्तव्यों एवं दायित्वों की पालना 


अधिनियम की धारा 42(१) के अन्तर्गत राज्य परिषद्‌ का गठन किया जावेगा। 


राज्य परिषद्‌ द्वाय प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य संपादित किये जावेंगे- 


« 
कं 
3. 


स्कोम एवं इसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सुझाव देना। 

स्कीम के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण। 
मॉनिटरिंग एवं रिहर्सल मैकेनिज्मि की समय-समय पर समीक्षा एवं सुधार 
हेतु सुझाव। 

अधिनियम के प्रावधानों एवं स्कीम के सम्बन्ध में नीचे स्तर त्क जानकारी 
देना। 

अधिनियम के प्रावधानों एवं स्कीम के क्रियान्वयन की राज्य स्तर पर 
मॉनिटरिंग एवं केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद्‌ के साथ समन्वय 


अधिनियम को अनुसूची 3 के खण्ड १ के संदर्भ में, स्कीम के अन्तर्गत 
अन्य नये कार्यों को जोड़े जाने का अनुमोदन कर अपनी अभिशंषा के 
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साथ भारत सरकार को प्रेषित करना। 


राजस्थान ग्रामीण रोजगार गाएन्‍्टी स्कीम की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर 
राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करता। 

योजना का राज्य में क्रियान्दयत तथां राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 
सम्बन्ध मे सूचना एकत्रित कराने एवं मॉनिररिंग कराने का अधिकार। 
अन्य कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी परिषद्‌ एवं राज्य सरकार 
द्वार निर्धारित किये जावें। 


अधिनियम के अन्तर्गत अन्य समस्त कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन 
करना। 


राज्य परिषद्‌ को उसके कार्यों का सपादन में सहायता देने हेतु , एक कार्यकारी 


समिति का गठन विष्नानुसार किया गया है- 








क्रसे प्रदनताम 
१. अतिरिवत मुख्य सचिव विकास राजस्थान सरकार अध्यक्ष 
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रा वि एवं पचायतीराज विभाग, 

राजस्थान सरकार सदस्य 
3. 'प्रमुख शासन सचित्र, आयोजनां एब वित्त, राजस्थान सरकार सदस्य 
4. प्रमुख शासन सचिव, सा ति विभाग, राजस्थान सरकार सदस्य 
5. प्रमुख शासन सचिव, बन विभाग, राजस्थान सरकार सदस्य 
6. प्रमुख शासत सचिव, जल संसाधन, राजस्थान सरकार सदस्य 
7. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार सदस्य 
8. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थाव सरकार सदस्य 
9 शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान सरकार सदस्य 
१0 शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार, राजस्थान सरकार सदस्य 


११. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव ग्रा रो. सदस्य-सचिव 
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उक्त कार्यकारी समिति को बैठक प्रत्येक 3 माह अथवा परिषद्‌ के निर्देशानुसार 
आवश्यकता होने पर आयोजित की जा सकेगी। 


स्कीम की जानकारी 


अधिनियम के प्रावधानों एवं स्कीम की जानकारी प्रत्येक गाँव के प्रत्येक पात्र 
व्यक्ति को देने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी- 


थे! अधिनियम के प्रावधानों व स्कीम की ग्राम सभाओं में जानकारी देता। 

2. अधिनियम के प्रावधानों व स्कीम के बारे में प्रत्येक गाँव/मजरा/ढाणी तक 
लाउड-स्पीकर द्वारा जानकारी देना। 

3. ग्राम के प्रमुख स्थानों यथा विद्यालय, आँगनबाड़ी, पटवार-घर, ग्राम 
पंचायत भवन, ग्राम की चौपाल एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर पोस्टर लगाकर 
जानकारी देना। 


नुक्कड़ नाटक, सामाजिक सम्मेलन आदि में जानकारी देना। 
रेड्िियो/दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना। 
स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार करना। 


अन्य प्रभावी माध्यम जिनका जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा चयन किया 
जावे। 


ज़्णफ़ओ 


दूर-दराज के क्षेत्र जहाँ पर भुखमरी एवं पलायन की विशेष समस्या है, ऐसे 
क्षेत्रों में अधिनियम के प्रावधानों एवं योजना के सम्बन्ध में विशेष जानकारी देने की 
व्यवस्था सुनिश्चित की जाबेगी। 

स्कीम के कियान्वयन हँतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान 
सरकार, प्रशासनिक विभाग होगा। स्कीम के लिये राज्य स्तर पर शासन सचिव, ग्रामीण 
विकास राज्य कार्यक्रम समन्वयक होगा। जिला स्तर पर स्कीम के क्रियान्वयन के लिए 
जिला कलेक्टर, जिला कार्यक्रम समचचयक होंगे। जो कि जिला स्तर पर इस योजना के 
क्रियान्वयन के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। पंचायत समिति स्तर पर स्कीम के 
क्रियान्वयन के लिये कार्यक्रम अधिकारी होंगे। पंचायत समिति क्षेत्र में स्कीम के क्रियान्वयन 
'एवं समन्वय को संपूर्ण जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी की होगी। राज्य स्तर, जिला स्तर, 
पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर स्कीम के प्रभावों क्रियान्वयन एवं प्रवोधन 
के लिए आवश्यक अधिकारी/कर्मचारियों की व्यवस्था की जायेगी 
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(१.) ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम में स्कीम के अन्तर्गत किये जाने वाले 
कार्यों की अभिशपषा करेगी, ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों की 
निगरानी करेगी एवं स्रामाजिक लेखा परीक्षण करायेगी। 


(2 ) ग्राम स्तर पर ग्राम पचायत की स्कीम के अन्तर्गत अग्रलिखित प्रमुख 
जिम्मेदारियाँ होगी- 


बुर ग्राम पंचायत, पचायद क्षेत्र के अन्तर्गत हर परिवार के पात्र वयस्कों का 
पंजीकरण एवं उन्हे जॉब कार्ड जारी करेगी। 


2 ग्राम पंचायत, वार्ड की सिफारिश के आधार पर स्कोम के अन्तर्गत अपने 
क्षेत्र मे शुरू की जाने वाली परियोजनाओ कौ पहचान करने एवं ग्राम सभा 
के अनुमोदन उपरांत, उन्हे अनुमोदन के लिये कार्यक्रम अधिकारी को 
अग्रेषित करने के लिए जिम्मेदारी होगी। 


3 ग्राम पच्चायत द्वार पचायत क्षेत्र की एक समग्र विकास थोजना तैयार को 
जावेगी । काम की माँग पैदा होने पर, स्कीम के अन्तर्गत किये जा सकने 
चाले सभावित कार्यों कौ सूची तैयार करेगी। 


4 ग्राम पंचायत, रोजगार चाहने वाले आवेदकों के ब्रीच रोजगार के अवसरों 
'को आबेटित करेगी और उन्हे कार्य स्थल पर रिपोर्ट करने के लिये कहेगी। 


5 स्कीम के अन्तर्गत, ग्राम पचायत के स्तर पर किये जाने वाले समस्त कार्यों 
मे से कम से कम 50% कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया 
जावेगा। 


पंचायत समिति स्तर पर, कार्य यौजना का अनुमोदन पचायत समिति द्वारा 
किया जायेगा कार्य योजना को जिला परिषद्‌ को प्रेषित किया जाबेगा। ग्राम पचायत एवं 
पंचायत समिति स्तर पर प्रारम्भ किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण और निगरानी भी पंचायत 
समिति द्वारा की जावेगी। कार्यक्रम अधिकारी की प्रमुख जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित 
होंगी- 

व. अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों द्वारा पचायत समिति व अन्य कार्यकारी 
एजेस्सियों द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रस्तावों को समेकित करके 

पंचायत समिति स्तरीय योजना तैयार करना। 
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शेजगार के लिये आवेदकों का पंजीकरण एवं योजना के अन्तर्गत रोजगार 
चाहने वालों को ऐेजगार की ठपलब्यता सुनिश्चित करने के लिये ममम्व 
पर्यवेश्वण एवं समन्वय का दायित्व 
गेजगार की मौँग को ध्यान में रखते हुये रोजगार के अवसरों का समय 
तथा बेसेजगारी भत्ते का भुगतान। 
स्कीम के अन्तर्गत कार्यकारी एजेंसियों को राशि रिलीज करने के लिये 
जिला कार्यक्रम ममन्वयक से राशि प्राम करना। 
स्कीम के अन्तर्गत प्राम राशि, क्रियान्वयन एजेंसी को निर्मुकत राशि एवं 
उपयोग की गई राशि आदि का, व्यवस्थित दरीके से रिकार्ड संघारण का 
दायित्वा 
ग्राम पंचायतों एवं अन्य कार्यकार्ग एजेंसियों द्वाय क्रियान्वित किये जा रहे 
कार्यों की मॉनीटरिंग करता। 
स्कीम के अन्तर्गत श्रमिकों को देय मजदूरी का पूर्ण पारदर्शिता से भुगतान 
सुनिश्चित करता। 
स्कीम की निगरानी, शिकायतों का नियमानुसार तिपयय और नियमित 
सामाजिक लेखा परीक्षा करना। 
स्कीम के मम्बन्ध में पंचायत समिति को साधारण सभा की 
आवश्यकतानुसार सहायता करना। 
कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक के प्रशासनिक नियंत्रण 
में होगा एवं ठनके निर्देशानुसार कार्य का संपादन करेगा! 
सन्य सरकार एवं जिला कार्यक्रम समन्ववक द्वाण निर्देशित सभी कार्यों 
का निष्पादन करना। 


अधिनियम के अलर्घत अन्य समस्त दायित्व एवं कर्रुष्यों का लिर्वदद 
करना। ५ 


जिनिानल 


राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी आयोजन 








योजना जिले की वार्षिक कार्य योजना के रूप मे रहेगी, जिसमे वर्ष के दौयन 
आवश्यकता के आधार पर कराये जाने बाले कार्यों का, प्राथमिकता के क्रम में उल्लेख 
होगा। वार्षिक कार्य योजता तैयार करने में पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावी भूमिका एवं 
जञन-समुदाय की भागौदारी सुनिश्चित को जावेगी। 


अत्येक वर्ष के मांह सितम्बर-अक्टूबर में प्रत्येक ग्राम पंचायत्व द्वारा वार्ड 
सभा/ग्राम सभाओं का आयोजन किया जायेगा, जिसमें श्रपिक मजदूते को माँग का 
अनुमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष में श्रम की माँग की पूर्ति हेतु लिये जाने घाले कार्य 
प्रस्तावित किये जायेगे। वार्ड सभ/ग्राम सभा द्वारा अनुशंषित कार्यों की बार्घिक कार्य 
योजना ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित की जाकर पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी 
कौ प्रेषित कौ जावेगी। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रेषित बार्षिक कार्य योजना में वर्तमान में 
गेजगार हेतु माँग, गत वर्ष की माँग, गत वर्ष माँग किये गये कार्य, प्रगतिरत कार्य, आगामी 
चर्ष हेतु प्रस्तावित कार्य, संभावित लागत व कार्यकारी एजेन्सी का उल्लेख होगा। कार्यक्रम 
अधिकाए ड्वाग ग्राम पंचायतों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना के कार्य प्रस्तावों को तकनीकी 
फिजिबिलिटी का सही परीक्षण किया जावेगा। साथ यंह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि 
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प्रस्तुत वार्षिक योजना गत वर्ष के अनुभव एवं रोजगार हेतु पंजीकृत श्रमिकों की माँग को 
पूरी करने के लिये पर्याप्त हैं। यदि कार्यक्रम अधिकारी यह महसूस करता है कि ग्राम 
पंचायत द्वाग प्रस्तुत कार्यों की सूची श्रमिक माँग की पूर्ति के लिये अपर्यात है, तो वह 
पूरक कार्यों की सूची सम्बन्धित ग्राम पंचायत से प्राप्त करेगा। कार्यक्रम अधिकारी किसी 
भी ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्तावों को निरस्त नहीं करेगा। यदि प्रस्ताव अधिनियम के 
प्रावधानों व योजना के मानदण्डों के अनुरूप नहीं है अथवा तकनीको दृष्टि से फिजिब॒ल 
नहीं है तो कार्यक्रम अधिकारी सम्बन्धित प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणी अंकित करते हुये, 
पंचायत समिति की समग्र वार्षिक योजना तैयार करेगा। पंचायत समिति की साधारण 
सभा द्वाण, ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक योजना में प्रस्तुत प्रस्तावों को निरक्त नहीं किया 
जायेगा, परन्तु अधिनियम व स्कीम के मानदण्डों के अनुरूप कार्य प्रस्ताव नहीं होने पर, 
ऐसे कार्य प्रस्तावों के स्थान पर दूसरे अनुमत कार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये उन्हें 
वापस लौटा दिया जायेगा। 


ग्राम पंचायत द्वाय प्रस्तुत कार्य प्रस्तावों की प्राथमिकता पंचायत द्वारा यथावत 
रखी जायेगी। जो कार्य प्रस्ताव एक से अधिक ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित किये जाने हैं, 
'ऐसे कार्य प्रस्तावों को पंचायत समिति की वार्पिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जा 
सके तथा पंचायत समिति की साधारण सभा में उन्हें अनुमोदित करा कर जिला कार्यक्रम 
समन्वयक को प्रेषित किया जायेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक विभिन्‍न पंचायत समितियों 
से प्राप्त प्रस्तावों को अपने स्तर पर परीक्षण करेगें। जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा कार्य 
'की उपयुक्तता, रोजगार की माँग को पूर्ति की दृष्टि से पर्याप्ता एवं तकनीकी एवं वित्तीय 
दृष्टि से उनकी फिजिबिलियी का परीक्षण किया जावेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा 
अन्य कार्यकारी एजेस्सियों के प्रस्तावों का भी परीक्षण किया जायेगा, परन्तु उसे यह 
सुनिश्चित करना होगा कि ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की कार्यों की प्राथमिकता में 
'कोई परिवर्तन नहीं हो। परीक्षण उपरांत जिला कार्यक्रम समन्वयक टद्वाय जिला स्तर पर 
वार्षिक कार्य योजना तैयार कर उसे जिला परिषद्‌ एवं जिला आयोजन समिति से अनुमोदित 
करवाया जायेगा। जिस योजना में पंचायत समितिवार एवं ग्राम पंचायतवार कराये जाने 
वाले शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का स्पष्ट उल्लेख होगा। वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित 
2099 93 के तकनीकी अनुमान एवं स्वीकृतियाँ खण्ड-2] के अनुसार जारी की 
जावगी। 


जिला स्तर पर अनुमोदित वार्पिक योजना को जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वार 
जिले के सभी कार्यक्रम अधिकारियों को सूचित किया जायेगा। कार्यक्रम अधिकारियों 
ड्वारा पंचायत समिति की योजना में सम्मिलित ग्राम पंचायतवार क्रियान्वित किये जाने 


राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी आयोजन 49 


चाले शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसमें लागत, समयावधि लगने वाले मानव दिवस, कार्यकारी 
एजेन्सी का उल्लेख होगा के सम्बन्ध में सभी ग्राम पंचायतों को अवगत कराया जायेगा। 
यह प्रक्रिय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए माह दिसम्बर में पूर्ण करनी होगी। राजस्थान 
ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कोम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष को वार्षिक कार्य योजना तैयार की 
जावेगी। वार्षिक कार्स योजना के समबद्ध रूप से कियान्वयते हेतु राज्य सरकार द्वारा 
समय-समय पर पृथक्‌ से निर्देश जारी किये जा सकेगे। ग्राम पंचायतवार अनुमादित 
कार्य, जो आगामी वित्तीय वर्ष में कराये जाने हैं, को कियान्विति से पूर्व उनका प्रचार- 
प्रसार आवश्यक होगा। 


अप बजट 


अधिनियम को धाण १4 (6) के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा 
आगामी वित्तीय बर्ष मैं संभावित अकुशल कार्य करने घालों की संख्या एवं उनको कार्यों 
घर लगाये जाने की योजना का श्रम बजट माह दिसम्बर तक वार्षिक कार्य योजना में 
वर्णित प्रक्रियामुसार तैयार किया जायेगा, जिसके आधार यर भारत सरकार से आगामी 
वित्तीय वर्ष के लिये आवश्यक राशि की माँग की जा सकेगी। 


पंजीकरण एवं नियोजन 


स्कीम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में समस्त प्रामी्ण 
परिवारों के चयस्क सदस्य ही रोजगार के पात्र होगे। स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष, में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार 00 दिवस के निश्चित रोजगार के लिये पात्र 
होगे। 00 दिवस के रोजगार में परिवार के सधी वयस्क सदस्यों को दिया गया रोजगार 
शामिल होगा। एक समय मे परिवार के एक से अधिक सदस्य, कार्य पर रोजगार हेतु लग 
सकेंगे। परिवार का स्थानीय निबासौ होना आवश्यक है। 

नोट:-स्थातीय-निवासी से आशय ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले 
परिवार से है। इसमें पलायन करने वाले परिजार भी सम्गिलित होंगे, जो रोजगार हेतु 
पलायन करे गये हैं। 

चरिवार का वयस्क सदस्य, जो अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करने का इच्छुक 
हो, रोजगार का पात्र होगा। परिवार के मुखिया द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत में ऐेजगार के 
पंजीकरण हेतु आवेदन किया जावेगा। 

नोट:-परिवार से आशय पति-पत्नो , माता-पिता एवं उसके बच्चे, जो पूर्ण रूप 
से परिवार के मुखिया पर आश्रित हैं तथा एक व्यक्ति, जो अकेला रहता है, के पप्चाए 
से भी है। 
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पंजीकरण हेतु आवेदन 


रोजगार के इच्छुक परिवार के वयस्क व्यक्ति, जो अकुशल कार्य करने के 
इच्छुक हैं, वे सादा कागज पर निर्धारित प्रारूप, जो ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध 
होगा, में आवेदन कर सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति आकर ग्राम पंचायत में मौखिक रूप से 
पंजीकरण हेतु निवेदन करवा है तो ऐसे आवेदक का भी पंजोकरण किया जायेगा। यदि 
किसी आवेदन में कोई कमी हो तो आवेदन प्राप्त कर्ता कार्मिक द्वारा, उसी समय उक्त 
'कमी को पूर्ति करवाई जावैगी। आवेदन कर्ता को सुनवाई का मौका दिये बिना आवेदन 
निरस्त नहीं किया जाबेगा। 


'पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का इस आशय का सत्यापन ग्राम पंचायत 
द्वारा किया जायेगा कि वे स्थानीय ग्राम पंचायत के निवासी हैं एवं परिवार जिसका 
आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है, के वयस्क सदस्य हैं। सत्यापन का कार्य घर-घर 
जाकर या ग्राम सभा का आयोजन कर आवेदन दिनों से अधिकतम 35 दिवस के भीतर 
किया जायेगा। 


सत्यापन के पश्चात्‌ ग्राम पंचायत द्वाय परिवारों का निर्धारित प्रारूप में पंजीकरण 
किया जायेगा। प्रत्येक पंजीकृत परिवार को रजिस्ट्रेशन नम्बर दिया जायेगा। पंजीकृत 
परिवारों की प्रतियाँ कार्यक्रम अधिकारी को रिकॉर्ड हेतु प्रेषित की जावेंगी। 


'परिबारों को पंजीकरण का अधिक से अधिक अवसर देने के लिये पंजीकरण 
पूरे वर्ष खुला रहेगा। पंजीकरण ग्राम पंचायत कार्यालिय में कार्यालय समय में करवाया जा 
सकेगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित गाँव/मजरा/दढाणियों में एक-एक दिवस के शिविर 
आयोजित करके भी पंजीकरण किया जा सकेगा, ताकि दूर-दराज के क्षेत्र में आवासित 
परिवारों को इस स्कीम का लाभ प्राप्त हो सकें। 


पंजीकृत परिवारों की ग्राम सभा का भी आयोजन किया जायेगा और गलत 
सूचना के आधार पर पंजीकृत व्यक्तियों के नामों को चिहित किया जायेगा और उनकी 
सूचना कार्यक्रम अधिकारी को दी जायेगी | कार्यक्रम अधिकारी ट्वाय स्वतंत्र रूप से तर्थ्यो 
का सत्यापन कर तथा सुनवाई का मौका दिया जाकर ऐसे गलत नामों का पंजीकरण 
निरस्त करने की कार्यवाही हैतु ग्राम पंचायत को सूचित किया जायेगा। ग्राम पंचायत ऐसे 
गलत नामों का पंजीकरण निरस्त करेगी। पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही हेतु 
कक श्रमिकों के नामों की सूची सार्वजनिक की जायेगी और ग्राम सभा में प्रस्तुत की 
जायगा। 
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जॉब कार्ड 


प्रत्येक पंजीकृत परिवार को पंजीकरण के 5 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत 
द्वारा जॉब कार्ड जारी किया जायेगा। जॉब कार्ड का वितरण समुदाय के व्यक्तियों के 
समक्ष किया जायेगा। जाँच कार्ड पर परिवार के वयस्क सदस्यों का फोटो भी निर्धारित 
स्थान पर लगाया जावेगा। फोटो पर होने वाला व्यय योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु 
निर्धारित राशि से बहन किया जायेगा। जारी किये गये जॉब कार्ड को एक प्रति ग्राम 
पंचायत मैं रिकॉर्ड हेतु रखी जायेगी। 


जॉब कार्ड 5 वर्ष के लिये वैद्य होगा, जिसमें अतिरिवत नाम सम्मिलित किये 
जा सकेगे एवं मृत्यु होने व निवाप्त परिवर्तन की स्थिति में नाम हटाये जा सकेंगे, जिसकी 
तत्काल सूचना परिवार के सदस्यों द्वारा ग्राम पचायत को देवी होगी। पंजीकृत परिवारों के 
नाम जोड़े जाने एवं हटाये जाने के अपडेटिंग का कार्य प्रत्येक वर्ष में एक बार माह 
सितम्बर में किया जायेगा। सभी जोड़े गये एवं हटाये गये नामों की सूची ग्राम सभा मे 
पढ़कर सुनानी होगी। इस प्रक्रिया के तहत जीड़े गये एवं हठाये गये व्यवितयों की सूची 
कार्यक्रम अधिकारी को तत्काल प्रेषित की जावेगी। जॉब कार्ड गुम होने/चष्ट होने की 
सिथिति में डुप्लीकैट जॉब कार्ड जारी किया जा सकेगा परन्तु इसके लिये परिवार के 
मुखिया को आवेदन करना होगा, जिसे पजीकरण हेतु नये आवेदन पत्र मानते हुये 
सत्यापन व पंजीकरण की अन्य समस्त प्रक्रियाये पूर्ण को जाकर, डुप्लीकेट जॉब कार्ड 
जारी किया जा सक्रेगा। 


यदि किसी व्यक्ति को जॉब कार्ड जारी नहीं होने व जॉब कार्ड को प्रविष्टि पर 
आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति ग्राम पचायत के सरपच को प्रस्तुत कर सकता है। 
सरपंच द्वारा आपत्ति प्राप्त होने के एक सप्ताह मे आपत्ति का निशाकरण कर आपत्तिकर्ता 
को अवगत कराया जायेगा। सरपंच के तिर्णय से अस्तुष्ट होने पर क्षेत्र के कार्यक्रम 
अधिकारी को सस्पच के निर्णय के 5 दिवस मे आपत्ति प्रस्तुत को जा सकेगी | कार्यक्रम 
अधिकारी द्वार यथोचित जाँच के उपरान्त, आपत्ति प्रस्तुत करने की एक सप्ताह की 
समयावधि में अपील का निस्तारण करना होगा। 

ग्रस्तावित संशोधन एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये संशोधनों की जानकारी 
कार्यक्रम अधिकारी को दी जायेगी, यदि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किसी भी परिवर्तित 
प्रविष्टि को संदिग्ध माना जाता है तो ऐसे मामले जिले के जिला कार्यक्रम समन्वयक के 
समक्ष आदेश हैतु प्रस्तुत किये जावेंगे, जिनके स्तर पर यथोचित निर्णय लिये जावेगे। 
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कार्य के लिये आवेदन 


प्रत्येक पंजीकृत परिवार के सदस्य को रोजगार को आवश्यकता होने पर 
स्थानीय ग्राम पंचायत के सचिव को रोजगार के लिये आवेदन निर्धारित प्रारूप में देना 
होगा, जिसमें जितने दिनों के लिये रोजगार चाहा गया हैं, का भी उल्लेख होगा। एक से 
अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से भी रोजगार के लिये आवेदन किया जा सकेगा। यह 
सुनिश्चित किया जावेगा कि रोजगार हेतु आवेदन कम से कम 44 निरंतर दिवस के लिये 
हों।यदि किसी व्यक्त द्वारा रोजगार हेतु आवेदन, कार्यक्रम अधिकारी को किया जाता है 
तो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रात आवेदन पत्र को सम्बन्धित ग्राम पंचायत, जिसका 
आवेदक मूल निवासी है, को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अग्रेषित किया जायेगा । एक ही 
व्यक्ति द्वारा अनेक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते हैं , परन्तु यह तव जबकि तत्सम्बन्धी 
अवधि जिनके लिये नियोजन चाहा गया है, अति व्याप्त नहीं होती हैं । 


रोजगार के अवसरों का आवंटन 


आवेदक को, कार्यों का आवंटन जहाँ तक सम्भव हो कार्य हेतु आवेदन के 
समय आवासित ग्राम के 5 किलोमीटर की परिधि में किया जाये। यदि किसी कारणवश 
5 कि.मी. की अधिक दूरी पर कार्य हेतु लगाये जाते हैं, तो रोजगार पर लगाये जाने वाले 
व्यक्तियों को कार्य आवंटन करते समय यह ध्यान रखा जाये कि वृद्ध एवं महिलाओं को 
स्थानीय कार्य पर ही प्राथमिकता दी जावे। 


'पंजोकृत परिवार द्वार कार्य हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत ट्वाय क्रियान्वित 
कार्य पर रोजगार उपलब्ध कराया जाय। यदि यह संभव नहीं हो तो अन्य कार्यकारी 
'एजेन्सी द्वारा कराये जाने वाले कार्य पर, कार्यक्रम अधिकारी अथवा सचिव, ग्राम पंचायत 
के निवेदन पर लगाया जा सकेगा। यह कार्यकारी एजेन्सी इस प्रकार लगाये गये श्रमिक 
को कार्य देने के लिये बाध्य होगी। 


अधिनियम कौ अनुसूची-2 के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार श्रमिकों को ऐेजगार 
देने के लिये नया कार्य तब ही प्रारम्भ किया जाये, जबकि ऐसे कार्यों के लिये न्यूनतम 
(40 श्रमिक) उपलब्ध हों तथा वर्तमान में संचालित कार्यों पर इन श्रमिकों को रोजगार 
चर लगाया जाना सम्भव नहीं हों, परन्तु उक्त शर्त वृक्षागेपण से सम्बन्धित कार्य एवं 
'घहाड्डी क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। 


रोजगार हेतु आवेदित श्रमिकों को सम्भव हो तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में वर्तमान में 
संचालित कार्यों पर ग्रेजगार पर लगाया जायेगा। यदि वर्तमान में संचालित कार्यों पर 
श्रमिकों को लगाना सम्भव नहीं है तो न्यूनतम (70 श्रमिक) होने पर नये कार्य प्रारम्भ 
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कर, उन्हें रोजगार दिया जायेगा। पंजीकृत श्रमिकों को ग्राम पंचायत्त क्षेत्र में ही कार्य पर 
नियोजित किया जाये | यदि किसी कारणवश कार्य हेतु आवेदित श्रमिकों को ग्राम पंचायत 
क्षेत्र में संचालित कार्यों पर एवं शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स में नियोजित किया जाना संभव नहीं 
है तो इस बारे में कार्यक्रम अधिकारी की सूचना दी जायेगी। 


ग्राम॑ पचायत से उक्त पैरा में वर्धित प्राप्त सूघना के आधार पर कार्यक्राण 
अधिकारी द्वारा उन्हें कार्य आवंटित किया जायेगा। कार्यक्रम अधिकारी ट्वाया इस आशय 
की सूचना सम्बन्धित ग्राम पंचायत कौ दी जायेगी, ताकि वे इस रोजगार का इन्द्राज 
रेजपार रजिस्टर में कर सके। 


रोजगार देने की सूचना श्रमिक को ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा जॉब कार्ट में 
अकित पत्ते पर दी जायेगी। स्कीम के अन्तर्गत रोजगार के आवंटन में महिलाओं को इस 
प्रकार से प्राथमिकता दी जायेगी ताकि कार्य पर कम से कम एफ तिहाई महिलाओं को 
रोजगार मिल सके। 


शारीरिक रूप से विकलांग व्यवित द्वारा रोजगार हेतु आवेदन करने पर उसकी 
योग्यद्वा एवं क्षमता के अनुसार कार्य देना होगा। प्रत्येक आवेदक को उनकी पात्रता के 
अनुरूप रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने फे लिये कार्यक्रम अधिकारी पर्यपेक्षण 
करेगा। 


समयबद्ध नियोजन 


ग्राम पचायत द्वारा यह सुनिश्वित करना होगा कि रोजगार हेतु आवेदित श्रमिक 
को कार्य के आधेदन की तिथि के 5 दिवस के भीतर ग्रेजगार उपलब्ध हो। कार्यक्रम 
अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि रोजगार हेतु आवेदित श्रमिक को आवेदन कौ तिथि 
से 35 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध हो जावे। यदि ग्राम पंचायत द्वारा .5 दिवस की 
अवधि में रोजगार आधटित किया जाना सम्भव नहीं हो तो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्य 
आवटन किया जायेगा, जिसको सूचना सम्बन्धित ग्राम पचायत को दी जायेगी । कार्यक्रम 
अधिकारी द्वारा निर्देशित कार्यकारी एजेन्सी यदि श्रमिकों को कार्य पर लगाये जाने में 
असमर्थ रहती है या यथा समय कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है अथवा ग्राम पन्नायत द्वारा 
लगाये गये श्रमिक को रोजगार नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति मे कार्यक्रम अधिकांरी 
को दायित्व रोगा कि ये आवेदकों फो कार्य पर लगाया जा कर रोजगार सुनिश्चित करें। 
जिला कार्यक्रम समन्ययक्र अपने क्षेत्र के कार्यक्रम अधिकारियों एवं कार्यकारी एजैन्सियों 
के माध्यम समन्वय से स्थापिद कर यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य हेतु आवेदकों को 
उनकी पात्रता के अनुसार निर्धारित अवधि में रोजगार उपलब्ध हो। 
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रोजगार का रिकार्ड संघारण 


प्रत्येक कार्यकारी संस्था द्वारा मजदूरी भुगतान की राशि तथा की गई मजदूरी के 
दिनों का इन्द्राज जॉब कार्ड में किया जायेगा। मस्टररोल की एक प्रति ग्राम पंचायत, 
जिसमें श्रमिक लगे हुये है एवं कार्य का संपादन किया जा रहा है को भेजी जायेगी। ग्राम 
पंचायत द्वारा रोजगार की सूचना परिवारवार, रोजगार रजिस्टार में इन्द्राज की जायेगी। 
ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार को सूचना के संघारण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के 
सचिव की एवं पंचायत समिति स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी की होगी। इस सम्बन्ध में 
'कोई समस्या एवं व्यवधान होने पर जिला कार्यक्रम समन्‍व॒यक को सूचित करना होगा। 

विभिन्‍न गतिविधि दिवस 

स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों से कार्य के लिये आवेदन प्राप्त करने, कार्य 
पर लगे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान, एवं कार्य आवंटन के सम्बन्ध में स्थानीय 
परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विभिन्‍त्र गतिविधि दिवस 
नियत किये जा सकते हैं, परन्तु उक्त गतिविधियों का संपादन अन्य दिवसों में भी किया 
जा सकेगा। 

आयोजन, रोजगार गारन्टी योजना कौ सफलता का प्रमुख आधार है। गारन्टी 
'योजनायें इस प्रकार से तैयार की जावेंगी ताकि रोजगार की माँग उत्पन्ल होने पर निर्धारित 
१5 दिवस में रोजगार उपलब्ध करया जा सके। 

अधिनियम में ऐसी आयोजना प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है जिसमें निर्धारित 
समय से पूर्व विभिन्‍न स्तरों की रोजगार की माँग, आवश्यक संसाधन एवं रोजगार के 
अवसरों को ध्यान में रखते हुए रोजगार की माँग के अनुसार यथा समय रोजगार मुहैया 
कराया जा सके | अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रोजगार गारन्टी योजना के पर्सपेक्टिव 
घ्लान वार्षिक योजना एवं शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तथा श्रम बजट तैयार कराया जावेगा। 


भावी योजना 


योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले की 5 वर्ष के लिए भावी योजना तैयार की 
जावेगी। इस भावो योजना को तैयार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा 
जावेगा- 
(१.) योजना तैयार करने के लिये राजस्व गाँव को इकाई माना जावेगा। 


(2.)योजता में गाँव की आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं की 
उपलब्धता की बेस लाइन को रेखांकित कर, ग्राम के सर्वांगीण विकास के 
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क्षेत्र की आवश्यकता एवं महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त के अतिरिक्त 
अन्य कार्यों के प्रस्ताव जिलों से प्राप्त कर राज्य सरकार व राज्य परिषद्‌ के अनुमोदन 
उपरांत भारत सरकार को अधिसूचित करने के लिये प्रेषित किये जायेंगे। स्कीम के 
अन्तर्गत सूजित परिसम्पत्तियों के रघ-रखाव पर होने वाला व्यय इस स्कीम के अन्तर्गत 
अनुमत होगा | साथ ही अन्य योजनाओं में कराये गये कार्यों, जो उपरान्त ठपखण्ड-(4) 
में वर्णित कार्यों की सूची में सम्मिलित है, के अन्तर्गत सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव 
पर होने वाला व्यय भी इस स्कीम के अन्तर्गत किया जा सकेगा। स्कीम के अन्तर्गत 
कराये जाने वाले कार्यों में श्रम एवं सामग्री का क्रमश: 60 : 40 का अनुपात रहेगा। यह 
अनुपात जहाँ तक संभव हो सभी स्तर यथा-पग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला स्तर पर 
सुनिश्चित किया जाये। बड़ी परियोजनाओं में यह अनुपात जिला स्तर पर सुनिश्चित 
किया जावे। कुशल एवं अर्द्ध कुशल श्रमिकों पर होने वाला व्यय सामग्री भाग माना 
जावेगा। स्कीम के अन्तर्गत गैर अनुमत कार्य पर व्यय राशि भारत सरकार ट्वाय किसी भी 
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स्थिति मे बहन नहीं की आयेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल अनुम्त कार्य, 
जो भावी योजना एव वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित हैं, का कियान्वयन ही किया 
जायै। एक प्रकृति से सम्बन्धित समस्त कार्यों को एक श्रेणी मे सम्मिलित करते हुये एक 
कार्य माना जायेगा जैस्ता-किसी ग्राम पचायत क्षेत्र मे जल संरक्षण एवं जज्ञ सप्रहण से 
सम्बन्धित समस्त कार्यों को इस कार्य अन्तर्गत सम्मिलित करते हुये एक कार्य माया 
जायेगा। स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत प्रत्येक कार्य को एक अल्ञग विशेष नम्बर दिया 
जायेगा, ताकि कार्यों की अलग पहचान हो तथा दोहरातन ने हो। विभिल प्रकार के 
निर्माण कार्पों के मॉडल डिजाइन, लागू ग्रामौण कार्य निर्देशिका मे वर्णित अनुसार एव 
जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमादित दरों के अनुसार कार्यो के अनुमान तैयार कर 
कार्य सपादित कराये जावेगे। जिन कार्यों के मोंडल डिजाइन नहीं दिये गये है , ऐसे कार्यों 
के मॉडल डिजाईन एवं कार्य की इकाई लागत अनुपात जिला दर निर्धाएण समिति से 
अनुमोदित कराई जाकर कार्य सपादित कराये जा सकेगे। 


कार्यों की स्वीकृतियां 


भोजनान्तर्गत समस्त कार्यों की प्रशाप्ननिक एवं वितीय स्वीकृतियाँ जारी करने 
के लिये जिला कार्यक्रम समन्वयक सक्षम प्राधिकृत अधिकारी होगे। जिला कार्यक्रम 
समन्वयक द्वारा स्पये 50 00 लाख तक के कार्यों को स्वीकृति स्वय जारी को जा सकेगी 
उससे अधिक राशि के वार्मों की स्वीकृति जारी करी से पूर्व जिल्ला कार्यक्रम समन्वयक 
द्वारा राज्य रारवार रो आतुमोदन प्रा। किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक कार्य का 
विस्तृत तकमीना सम्बन्धित तकभीकी अधिकारी द्वारा तैयार क्रिया जायेगा। तकनीकी 
स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी निम्नानुप्तार होगे- 


पंचायतीरण संस्थाओं द्वारा साप्पादित कार्यों के लियेः 
 क्नत्त सक्षम आपका 7 हक स्वोकृत की सीमा _ 
4 कनिष्ठ अभियत्ता रु 200 लाख तक 
2. सहायक परियोजना अधिकारी रु 500 लाख तक 
अधि सवर्ग सहायक अभियन्ता, 
जिला परिषद्‌/ सहायता अभियत्ता, प॑ सं. 
3. परियोजना अधिकारी अभि संवर्ग जिला... रु 25090 लाख तक 
चरिषद/अधिशासी अभियन्ता, जिला परिषद्‌ के 
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साथ अधिशाषी अभियन्ता ई .जी.एस । 


निर्माण कार्यों में केवल अकुशल मजदूरों के टास्क में 30% की कटौती के फलस्वरूप 
होने वाले संशोधित तकनीकी तकमीने अधिशापी अभिवन्ता, ई जी एस द्वारा कियेजा 
सकेंगे । उक्त संशोधन के कारण हो यदि तकनीकी स्वीकृति 25.00 लाख से अधिक हो 
जाती है, तो उस स्थिति में भी अधिशापी अभियन्ता ई जी एस. ही न ज्नीकी स्वीकृति 
जारी कर सकेंगे। 


4. राज्य सरकार रु 25.00 लाख तक 


भनोटः-तकनीकी स्वोकृति प्रदान करते समय मानचित्र में दिये गये परिणामों को 
ध्यान मे रखते हुये तथा गणना कर मात्रा निकाली जायेगी ताकि विशेष विवरण एवं दरों 
'की सहायता को जाँचा जायेगा। तकनोको स्वोकृति से पहले प्रस्ताव के निर्दिष्ट सिद्धान्त, 
बनावट कौ ठोसता एवं कार्य की उपयोगिता को कार्य स्थल निरीक्षण कर निर्माण को 
सम्भावना को सुनिश्चित करना होगा। 


राजकीय विभागों द्वारा सम्पादित कार्यो के लिये-राजकीय विभागों द्वारा 
सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के लिये तकनीको स्वीकृतियाँ सम्बन्धित विभाग के 
सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। यदि किसो निर्माण कार्य पर स्वीकृत 
राशि की सीमा से अधिक व्यय/मूल्यांकन होता है तो उसकी संशोधित तकनीकी स्वीकृति 
जारी करमी होगो, जिसकों उपखण्ड (2) में उल्लेखित तकनीकों स्वीकृति जारो करने 
हेतु सक्षम अधिकारी से एक उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। 


लागत में जहाँ तकनीकों मापदण्डों कार्य में विस्तार या मापदण्ड आदि में 
चरिवर्तन में परिवर्तन के कारण संशोधित स्वीकृति अपेक्षित हो, ऐसे प्रकरणों में सक्षम 
तकनीको अधिकारी द्वार संशोधित तकनीकी स्वीकृति जाये की जाने पर, संशोधित 
वित्तीय स्वीकृति रू 25.00 लाख की सीमा तक जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी की 
जा सकेगी । कार्यों को स्वीकृति लागू ग्रामीण कार्य निर्देशिका में दिये गये प्रावधान कार्य 
निर्देशिका में दिये गये प्रावधान लागू होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यो के निष्पादन के 
सम्बन्ध में लागू ग्रामीण कार्य निर्देशिका में दिये गये प्रावधान लागू होंगे। 

कार्यो का संपादन 

जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के 
अनुसरण में संबंधित पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रारम्भ करने को 
स्वीकृति पृथक से जारी की जावेगी। इस स्वीकृति के उपरान्त भी संबंधित कार्यकारी 
एजेंसी को इस कार्य के पेटे मस्‍्ट्रोल, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जाये किया जायेगा। 
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श्रमिक के लिये निर्धारित किया गया है, वहाँ श्रमिक द्वाद्य व्यक्तिगत रूप से संपादित 
कार्य का माप के आधार पर तथा जहाँ टास्क समूह के लिये निर्धारित हैं, वहाँ समूह द्वार 
संपादित कार्य का माप लेकर ठसके आधार पर प्रत्येक श्रमिक का औसत निकाला 
जावेगा एवं तदूनुसार मूल्यांकन के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। कोई 
भी समूह 5 से अधिक व्यक्तियों का नहीं बनाया जायेगा एवं यथा संभव समूह बनाने में 
श्रमिकों को ही प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि वे आपस में मिलकर ऐसे समूह बनायें जो 
आपसी सहयोग व सामंजस्य से कार्य कर सकें। 


कार्य स्थल पर सुविधायें 


स्कीम के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के स्थल पर स्वच्छ पेयजल, 
विशामकाल के लिये शेद्ठ और प्राथमिक ठपचार बॉक्स उपलब्ध कराये जायेंगे। अगर एक 
कार्य स्थल पर 6 वर्ष से कम ठग्न के 5 वर्ष से अधिक बच्चे महिला मजदूरी के साथ आते 
हों, तो एक महिला मजदूर उन बच्चों की देखभाल हेतु लगाई जावेगी, जिसे श्रमिक दर 
अनुसार भुगतान देय होगा। अधिनियम में दिये गये प्रावधान अनुसार कार्य स्थल पर 
उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं पर होने वाला व्यय कार्य का ही भाग होगा, अत: यह 
व्यय प्रत्येक कार्य के लागत अनुमान में सम्मिलित किया जायेगा। यदि श्रमिक रोजगार के 
दौरान कार्य स्थल पर घायल हो जाता है तो वह राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय 
उपचार का हकदार होगा तथा घायल श्रमिक की अस्पताल में भर्ती कराने के मामले में 
राज्य सरकार द्वारा पूरे ठपचार, दवाइयों और निःशुल्क आवास का इन्तजाम किया 
जायेगा और घायल व्यक्ति को दैनिक भत्ता दिया जायेगा, जो रुपये 37/- प्रति दिवस 
निर्धारित किया जाता है एवं यह भत्ता सौ दिवस की कार्य सीमा की अवधि को दृष्टिगत 
रखते हुये, जितने दिनों का रोजगार ठस परिवार को अभी नहीं मिला है, कि सीमा तक 
दैनिक भत्ता देय होगा। पंजीकृत श्रमिक के कार्य स्थल पर दुर्घटना/अन्य काएणों से मृत्यु 
या हमेशा के लिये विकलांग होने को स्थिति में मृतक के वैध उत्तराधिकारी अथवा 
विकलांग, जैसा भी मामला हो, अनुग्रह यशि के रूप में 25,000 रुपये अथवा केद्र 
साकार द्वाग्र अधिसूचित राशि का भुगतान किया जायेगा । सरकार की कि्ली अन्य योजना 
में ऐसा लाभ अदेय होगा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति के जो स्कीम के अधीन नियोजित है, 
साथ में आने वाले बालक को दुर्घटनावश कोई शारीरिक क्षति होती है तो ऐसा व्यक्ति 
बालक के लिये निःशुल्क ऐसा चिकित्सीय ठपचार, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जावे 
और उसकी मृत्यु या निःशक्तता की दशा में, अनुग्रहपूर्वक संदाय के रूप में रुपये 
5000/- तक प्रास करने का हकदार होगा। 


ग्रामीण विकास हेतु कार्यों का क्रियान्वयन 6 
कार्यों पर व्यय राशि के उपयोगिता एवं पूर्णव! प्रमाण यत्र 


स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यवार व्यय राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र व 
पूर्णता पद्न ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2004 मे दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी 
द्वार जारी किया जायेगा संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को यथा समय प्रेषित किये जायेगें। 
कार्यक्रम अधिकारी द्वाय प्राप्त ूर्णता प्रशाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर 
यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यकारी एजेसी द्वारा कार्य के पेंटे किया गया व्यय 
स्कीम के दिशा-निर्देशों एवं स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप है। 


स्कीम के अन्तर्गत निम्न कार्यों को उनकी वरीयता के आधार पर कार्याश्वित 
कराया जा सकेगा- 


| जल संरक्षण एवं जल संप्रहण। 


2 सूखे को रोकने के कार्य, जिसमें बव विकास्त एवं वृक्षागरेषण कार्य सम्मिलित 
है। सिंचाई नहरं जिसमे माईनर एवं माईको स्रिंचाई के कार्य सम्मिलित 
हैं। अनुसूचित जातियीं/अनुसूचित जनजातियों का या गरीबी रेखा से नीचे 
कुद्म्बों या भूमि सुधार के हिताधिकारियों, भारत सरकार की इन्दिरा 
आवास योजना के अंधोन हिताधिकारियों की स्वयं की गृहस्थी भूमि के 
लिये सिंचाई, प्रसुविधा, बगगवानो, उद्यान और भूमि विकास प्रसुविधा 
का उपचन्ध। 


3 परम्परागत जल स्रोतों का जोर्णोद्धा/नबीनीकरण, जिसमें तालाओं से गांद 
मिट्टी निकालनै का कार्य सम्मिलित है। 

4 भूमि विकास के कार्य। 

5 बाढ़ नियत्रण एवं बाढ बचाव कार्य जल अवरुद्ध क्षेत्र मे जल निकासी 
कार्य सम्मिलित है। 

6. बारहमासी सड़कों का निर्माण। सड़क निर्माण के कार्य में कलबर्ट का 
निर्माण भी सम्मिलित होगा। ग्राम के मध्य सड़क कार्य माली निर्माण 
सहित भी इसमें सम्मिलित होगा। 

# अन्य कोई कार्य जिल्हें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से 


अधिसूचित करें। 
लिानान 


मजदूरी भुगतान एवं बेरोजगारी भत्ता 








'यदि किसी पात्र आवेदक को काम की माँग किये जाने अथवा उस तारीख से 
जिससे वह काम की माँग करता है, जो भी बाद में हो 45 दिवस के भीतर रोजगार नहीं 
दिया जाता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा । बेरोजगारी भत्ते की दरें, अधिनियम 
की धारा 7(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य प्रथम 30 दिवस में बेरोजगारी भत्ते 
की दर रुपये 9/-प्रति दिवस तथा शेष अवधि के लिये रुपये 37/- प्रति दिवस निर्धारित 
'किया जाता है। यदि किसी आवेदन को रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसे उतनी अवधि 
के लिये वेग्रेजगारी भत्ता मिलेगा, जितनी अवधि के लिये आवेदक के परिवार ने मजदूरी 
और बेरोजगारी भत्ता अर्जित नहीं किया है तथा जो वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 400 
दिन के कार्य की मजदूरी के बराबर हो सकता है। रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जाने की 
स्थिति में संबंधित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का दायित्व 
कार्यक्रम अधिकारी का होगा। 


राज्य सरकार का बेरोजगारी भत्ते के भुगतान का दायित्व निम्न स्थितियों में 
समाप्त हो जायेगा:- 
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वित्तीय मापदण्ड 


अकुशल मजदूरी के लिये 60 प्रतिशत एवं कार्यों के सामग्रो घटक (जिसमें 
अर्द्ध कुशल एवं कुशल ग्रमिकों की मजदूरी शामिल है) के लिये 40 प्रतिशत निधियों का 
उपयोग किया जायेगा। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस स्कीम के अन्तर्गत 
निम्नलिखित मर्दों हेतु राशि उपलब्ध करवाई जायेगी- 


केद्ध सरकार द्वारा 


अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिये मजदूरी पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय। 
योजना की सामग्रो लागत घर होने बाले व्यय का त्तीन चौथाई तक हिस्सा, जिसमें 
परियोजनाओं के निष्पादन के लिये कुशल और अर्द्ध कुशल श्रमिकों का मजदूरी भुगतान 
शामिल हैं। कार्यक्रम अधिकारियों एवं उनके सहयोगो स्टॉफ पर होने वाला व्यय। 


राज्य सरकार द्वारा 


योजना कौ सामग्री लागत का /4 हिस्सा, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के 
लिये कुशल और अद्धं कुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान शामिल हैं। योजना के 
अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता, यदि कोई हो, पर आने वाली लागत। राज्य परिषद्‌ पर होने 
बाला प्रशासनिक व्यय 


स्कीम की निधियों का प्रवन्धन 


स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वाय निधियों का प्रवाह केन्द्र सरकार से 
संबंधित जिलों के रिवाल्चिंग फण्ड में, जिलों से संबंधित पंचायत समितियों के रिवाल्चिंग 
'फण्ड में, पंचायत समितियों से संबंधित ग्राम पंचायतों/कार्यकारी संस्थाओं के खातों में 
स्थानान्तरित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर, जिला स्तर, पंचायत समिति 
स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बैंक खाते खोले जायेगे रिवाल्विंग फण्ड स्थापित किये 
जायेगे। 


रिवाल्चिंग फण्ड की उक्त व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत को स्वीकृत राशि का 
60 ग्रतिशत व्यय करने के उग्रयंत कार्यक्रम अधिकारों को यशि को साय भेजी जाकर 
राशि प्राप्त की जायेगी। पंचायत समिति स्तर पर रिवाल्चिंग फण्ड में उपलब्ध राशि का 60 
प्रतिशत राशि उपयोग होने के उपरांत जिला कार्यक्रम समन्वयक को माँग प्रेषित कर राशि 
प्राप्त को जायेगी। जिला स्तर पर रिवाल्चिग में उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत व्यय हो जाने 
पर आगामी किश्त के लिये प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेंगे। राज्य सरकार 
द्वाय प्रस्तावों का परीक्षण कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के 


मजदूरी भुगतान एवं सेरोजगारी भत्ता ]65 
साथ किश्त जारी करने के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जायेंगे। 


श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान निर्धारित टेस्क अनुसार दैनिक रुप से आवंटित 
कार्य के पेटे उनके द्वारा सपादित कार्य की मात्रा के आधार पर देय होगा। पुरुष एवं 
महिला ध्रमिकों को एक 'समात मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। मजदूरी का भुगतात 
१5 दिवस की अवधि में मुनिश्दित करने के लिए श्रमिक को प्रथम 7 दिवस के संपादित 
कार्य का आशिक अग्रिम भुगतान की प्राप्ति रसीद, ए.सी रोल पर ले जाकर ग्राम पँचायत 
के रिकार्ड में संधारिव को जायेगी व सबवधित पखवाडे के मस्टरगेल में इसको इन्द्राज 
किया जायेगा। पखवाड़े में सपादित कार्य का मापन पखवाड़े समाप्ति के तत्काल बाद 
किया जायेगा, आशिक मजदूरी जिसका भुगतान पूर्व में अग्रिम किया जा चुका है, वा 
समावेश करते हुये शेप मजदूरी का भुगतान पखबाडा समाप्ति के बाद अधिकतम 7 दिवस 
की अवधि में सुनिश्चित किया जायेगा। यंस्क आधारिव मजदूरी के भुगतान का आधार 
एव दर कार्यस्थल पर प्रदर्शित की जायेगी | स्कीम के अन्तर्गत मजदूरी नकद दी जावेगी, 
परन्तु फिलहाल जिलों में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम व सपूर्ण ग्रामीण 
रोजगार योजना इस स्कौम में सम्मिलित होने की ट्रान्जिट अवधि में, आशिक सजदूरी गेहूँ 
के रूप में दी जा सकेगी। मजदूरी के भुगठान में पूरी पारदर्शिता चरती जायेगी। नकद 
मजदूरी तथा येगेजगारी भते वा भुगतान पहले से घोषित तारीख पर सम्बन्यित व्यक्ति को 
सीधे और समुदाय के स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति भें किया जाये। यदि आवेदक को 
उसके आवास के 5 कि.मी. के दायरे के बाहर गेजगार भुदैया कराया जाता है तो उसे 
चरिवहन और निर्वाह व्यय के लिये 40 प्रतिशत अतिरिवत मजदूरी दी जायेगी। 


पुरुष एव महिलाओं द्वारा टॉस्क के आधार पर वर्षवार एवं जिलेवार अर्जित 
औसत मजदूरी की सृचना सान्य परिषद्‌ को दी जायेगी। श्रमियों कौ सहमति एवं उनको 
इच्छा पर उनके कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा की योजनार्ये यथा स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना 
बीमा, उत्तरजीवी एवं मायृत्व लाभ आदि के लिये मजदूरी के एक भाग का अंशदान किया 
जा सकता है । यह व्यवस्था पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं जवायदेही हो | इसकी प्रक्रिया पृथक्‌ 
से निर्धारित की जा सकेगी। 


कार्य का क्रियात्वयत ग्राम पंचायत ड्ाय करवाये जाने पर मजदूरी का भुगताव 
ग्राम पंचायत द्वारा क्या जायेगा। यदि कार्य का क्रियाव्वयन अन्य कार्यकारी एजेंसी/संस्था 
द्वारा किया जाता है तो ऐसे संपादित कार्यों का भुगताव संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा 
उपगत्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित करना होया, जिसकी सूचना सयधित 
ग्राम घंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी को देनी होगी तथा भुगतानशुदा मस्टपरोल की 
कॉपी प्रस्तुत करनी होगी। अकुशल श्रमिर्ों के लिये मजदूरी की दर अनुपूची इस प्रजार 
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नियत की जावेगी कि 7 घंटे तक कार्य करने वाला व्यक्ति आमतौर पर मजदूरी अर्जित 
'कर सके। यदि स्कीम के अधीन विनिर्दिप्ट अवधि के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया 
जाता है तो श्रमिक मजदूरी संदाय अधिनियम, 936 (4 आफ १936) के ठपबंधों के 
अनुसार प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे। 


निजान 
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(2) राज्य एवं जिला स्तर पर ऑडिट का कार्य चार्टर्ड एकाउंटिंट द्वारा किया 
जायेगा। 


(3) स्थानीय निधि अंकेक्षकों द्वार भी ऑडिट का कार्य सम्पादित किया 
जायेगा। ऑडिट की एक प्रति राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारन्टी परिषद्‌ को भेजी जायेगी। 


(4) महालेखाकार द्वारा भी योजना के लेखों का अकिक्षण कार्य किया जायेगा। 
'महालेखाकार कार्यालय की टीम को ऑडिट कार्य हेतु चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा किये गये 
ऑडिट की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी। 


(5) जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय में भी जिला आंतरिक अकिक्षण 
सेल का गठन किया जायेगा जिसके द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ग्राम सभा की रिपोर्ट का 
विशेष ऑडिट किया जा सकता है। ऑडिट में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं की रिपोर्ट 
जिला कार्यक्रम समन्वयक और राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारन्टी परिषद्‌ को भेजी 
जायेगी। परिषद्‌ द्वारा गम्भीर अनियमितताओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की 
जायेगी। राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारन्टी परिषद्‌ को ऑडिट रिपोर्ट प्रेषित किया जाना 
आवश्यक होगा, चाहे वह ऑडिट चार्टर्ड एकाउंटेंट, स्थानीय निधि अंकेक्षक द्वारा, चाहे 
वह ऑडिट चार्टर्ड महालेखाकार के अंकेक्षकों द्वारा अथवा सामाजिक अंकेक्षण द्वारा 
किया गया हो। परिषद्‌ यह सुनिश्चित करेगा कि गम्भीर आर्थिक अनियमितताओं, 
घोखाधड़ा, गलत नाप, मस्टररोल में असत्य प्रविष्टियाँ एवं अन्य गम्भीर अनियमितताओं 
जिसमें कि राजकीय संसाधानों का दुरुपयोग किया गया हो, के संबन्ध में जल्द से जल्द 
कार्यवाही हो तथा इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाये 
जायेंगे। 

सूचना का अधिकार 


सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के 
नियमों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची-+ के कॉलम 6 व 7 के 
प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा यथासमय पर इन प्रावधानों सम्बन्धी जारो निर्देशों के 
अनुसार प्रत्येक स्तर पर आवेदक द्वारा आवेदन करने एवं सूचना के अधिकार के अधिनियम 
के तहत नियमों के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क जमा कराने पर स्कीम के सम्बन्ध में सूचना 
उपलब्ध कययी जायेगी। 


प्रशिक्षण 


ग्रामीण विकास्त विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राजस्थान ग्रामीण 
शेजगार गारन्टी स्कीम के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक स्तर पर संबंधित जन प्रतिनिधियों 


विकाप वी शुणवत्ता ॥6१ 


एवं कांचिरिया को आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो ।रकीग के अन्तर्तत प्रशिक्षण हेतु 
इन्दिंग गाँधी पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास सस्थान, जयपुर प्रशिक्षण क लिये नॉडल 
एजेन्सी होगी। रारधान हाग रकीम क अन्तर्गत प्रशिक्षण बी आवयकता का सथा रागय 
आकलन बए प्रशिक्षण गॉड्यूल तैयार कर विभिल रतर के ग्रशिक्षण बार्यक्रम आयाशित 
किये जायगे। 


रवीम के अन्तर्गत ब्रियान्वित किये जा रहे कार्यों में गुणवत्ता आवलन घव 
साधाएग ह॒तु गज्य एवं जिला रता पर क्वालिटी मॉनीटर्स वा पैनल तैयार किया जायगा। 
बवालिटी गॉनीटर्स यह सुनिश्चित बर्हेंगे कि विःस जान वाले कार्यों बी गुणवत्ता निर्भारित 
शापदण्डी के अनुरूप हो। पच्छयतीएज सरथाओ एवं अन्य द्वियान्वयन घजसियां हारा 
गुणवत्ता नियंत्रण व: दायित्व वा सग्यादन करेंगे। सज़्म एवं जिला रतरीम ववालिटी 
गॉनीटर्स का पैतल क्रगश, राज्य एवं जिला रतर पर तैयार किया जाग्रेगा। जिला रतरीय 
बवालिटी मॉनीटर्स जिला कार्मत्र पर सापन्वपक वो हम ५0 न 6 था ग़ज्य रतगीय ववालिटी 
गॉँवीटर्स राज्य राख्वार वा रिपार्ट दंगे। बवालिटी माँ वा चसत हेतु विस्तृत दिशा 
निर्देश एज्य सरकार द्वागर जारी किय जायग। हि 

प्रबोधन एव एृल्याबन ७ |, शॉँ 

रबीम वा समस्त रतर एर ग्रवाधन एवं गृल्साकन नियमित रूप रा किया 
जायगा। ग्राम सभा द्वाग कायू| वी ग्रवाधन एवं गजगार सृजन का लक जाच रखा जायग। 
साथ ही राजगार चाहने हतु पजीयन कार्य वी गानीटरिय, जाँब वार्ड जारी छान की धूचना 
एवं समय गर भुगतान हा, भी ग्राम सभा द्वारा सुनिश्चित क्या जायगा। अन्‍य कार्यकारी 
सरथाओ! दाग क्रियान्वित विये जाने वाले वार्यों हेतु जादी गरटगल घव इनक भृगतान, 
आदि कार्यों वी मॉतीटसि ग्राम पचायत हा बी जायेगी। इसी प्रकार कार्सक्रेस अधिकागी 
पर्जीकरण गेजगार चाहने वाले परिवाग को उपलब्ध काये गये गजगार दिवए, बगेजगागी 
भत्ते बा भुगतान, सागानिक अवशण, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के लक्ष्य पर आर्जित 
करने, आदि कार्यों के लिय उत्तरदायी डागा। कार्यक्रत अधिकारी द्वारा समस्त प्रतिवेदन 
जिला वार्यक्रम समन्वयक को ग्रेषिन किये जायगे। इसी प्रवार जिल वी समस्त पचायन 
आमितियाँ के उक्त कार्यों बी सानौटरिग जिला कार्यत्रम समन्दयक द्वाग की जायगी। 
राज्य के सगरत जिला की याजता वी मॉनीटरिंग गज्य साकार गए की जायगी। 


गज्य की संकलित खाछित यूचना, गज्य सरकार हाग वन्द्र सरकार का ग्रसित 
बी जायेगी। वाद्य खोनीटर्य दत्य भृगवता का अकेश्ण गत्य एव जिला इतर पर किया 
जायगा। गज्य सरकार द्वाग गजस्थान ग्रामीण गजंगार गारत्टी परिषद्‌ के झनुगादन 
प्श्नातू गज्य/जिला स्तरीय गुणवत्ता मॉजीटर्स को छनानीत किया जायगा। 
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योजना के प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु वैंब आधारित एम. आई. एस. विकसित 
किया गया है, जिसमें राज्य/जिले/पंचायत समिति स्तर की समस्त सूचनायें उपलब्ध 
रहेगी। राष्ट्रीय एवं राज्य परिषद्‌ द्वारा समय पर स्कीम के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का 
मूल्यांकन कराया जायेगा। उक्त मूल्यांकन राज्य के मूल्यांकन सगठन एवं उच्च स्तरीय 
संग्थाओं द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा कराये गये मूल्यांकन के प्रतिवेदन की 
प्रति केन्द्र सरकार को प्रेषित की जायेगी ! इसी प्रकार जिला परिपद्‌ द्वारा क्रियास्वित कार्यों 
का मूल्यांकन किया जा सकेगा, जिंसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी। 
जिले मे योजनान्तर्गत प्रगति के आधार पर उनका श्रेणीयन राज्य परिपद्‌ द्वारा अथवा 
सुप्रसिद्ध संस्थाओं द्वारा विभिन्‍न पैरामीटर्स के आधार पर कराया जायेगा। श्रेणीयन को 
सार्वजनिक भी किया जायेगा। आकलन के लिये विभिन्‍न पैग़मीटर्स यथा रोजगार चाहने 
बालों को कार्य की उपलब्धता, पूर्ण कार्यों को उपादेयता, सूचना तन्त्र, रिकार्ड, की 
पारदर्शिता, मजदूरी का समय सीमा में भुगतान ग्राम सभाओं की भागीदारी आदि हो 
सकते हैं। 


जानान 


ग्रामीण विकास में खाद्य नीत्ति 








द्वितीय गिश्वपुद्ध के पूर्व भारत भे अपोनियम सल्फेट न सुपर फास्फेट धोडी- 
घोड़ी मात्रा मे घागानो की फसल के लिए उत्पन्न किया जाता था, पर देश में अधिक 
उपज दने वाली उन फसलो के बढ़ते प्रयोग के कारण रासायनिक खादो फे उत्पादन 
व आयात मे तेजी से वृद्धि हुईं है। 


भारत में रासयनिक साद निर्माण के लिए समझे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम 
फर्टिलाइजर क्ारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड है, जिसके अन्तर्भत सिदरी 
(बिहार), ट्राम्ये (महाराष्ट्र), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), नांगल (पंजाब), दुर्गोपुर 
(प्रश्चिम बगांल) , बरैनी (पिहार) आदि हैं। इसके अतिरिक्त झररेला खाद फैक्ट्री 
4962 में चालू को गईं है, गैवली में भी एक इकाई कार्यरत है। चेननई व ट्रावनकोर 
में भी खाद कारखाने बताए गए हैं ।इशके अतिरिक्त जिंक स्मेल्टर (शोधक कारखात), 
उदयपुर व सोडियम सल्फेट वारखाता डीडवाना भी महत्वपूर्ण हैं।विजी क्षेत्र मे खाद 
क्रार्खो स्ाराणसी, बड़ौदा, विशेलापट्टनम, एनौर, कोटा मे आराम फर्टिलाइजर्स ल 
क्लानपुर के नाम्र उल्लेखनीय हैं। 
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१960-6 में रासायनिक खाद का आयात केवल 49 हजार टन था जो 999- 
2000 में बढ़कर 2075 हजार टन रहा। 2000-0॥ में यह घटकर 2090 हजार टन 
रह गया। 200-02 के चजट अनुमान के अनुसार यह नवघ्बर, 200॥ तक १950 
हजार टन रहा है। नाइट्रोजन खाद का उत्पादन 2000-0 में 70962 हजार टन हुआ 
जबड़क 427 हजार टन आयात किया गया। फास्फेट खाद का उत्पादन 2000-0॥ 
में 3743 हजार टन हुआ, जबड़क 4073 हजार टन आयात किया गया। 


भारत में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में भी निरन्तर चूद्धि हो रही है। 2000- 
0। में सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 367.02 लाख टन से अधिक 
हुआ जो 980-8 के 55.6 लाख टन के मुकाबले लगभग तीन गुना था। आठवीं 
योजना के अन्त तक उर्वरकों का उपयोग बढ़कर 764 लाख टन करने का लक्ष्य था 
बह पूरा हो गया॥ 2000-0। के अन्त तक देश में उर्वरक उत्पादन की क्षमता काफी 
यढ़ी है, जिसमें नाइट्रोजन उत्पादन क्षमत्ता 09.62 लाख टन तथा सुपर फास्फेट उत्पादन 
क्षमता 37.43 लाख टन थी। वर्ष 200-02 में नाइट्रोजन और फास्फेटिक का उत्पादन 
१50.4 लाख टन बढ़ने की आशा है, जिसमें नाइट्रोजन का उत्पादन 0 लाख टन 
तथा फास्फेट का उत्पादन 405 लाख टन होगा। जहाँ 965-66 में उर्बवरको का उपयोग 
लगभग 8 टन था वह 4980-8 में 55५ लाख टन तथा 200-02 में 93.06 लाख 
टन होने का अनुमान है। नाइट्रोजन और फास्फेटी उर्वरकों के घरेलू उत्पादन में कमी 
'को आयार्तों से पूरा किया जाता है जिस पर निरन्तर आर्थिक सहायता दी जाती है। 
पोटाश के मामले में सम्पूर्ण आवश्यकता आयात की जाती हैं। पोटाश के लिए आयाततों 
पर निर्भरता है। 


भारत सरकार द्वारा रासायनिक खाद उद्योग के लिए अनुदान (59॥क्व 
47 (फच्पांटग फल्योीसटर 0०5३ 09 50फटगाशधा। एणा ॥009)--भारत में । 
नवम्बर, 3977 से खाद के मूल्यों में कमी होने तथा विभिन्‍न रियायतें एवं छूट देने 
तथा बढ़ते हुए उपयोग और उत्पादन के कारण इस उद्योग को भारत सरकार के द्वाय 
दी जाने वाली अनुदान की राशि में भी वृद्धि हुई है। 4985-86 में इस उद्योग को 
केवल 924 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी गई थी। 990-9 में बढ़कर 4389 
करोड़ रुपये हो गयो और 2000-0॥ में यह बढ़कर 33800 करोड़ रु. तथा 200- 
02 में 470 करोड़ रु. होने का अनुमान है। 


रासायनिक खाद उद्योग की समस्याएँ व उनके समाधान 


भारत में यह उद्योग अभी काफी नया है। उद्यपि भारत सरकार के इस उद्योग 
के विकास की ओर काफी ध्यान दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी इस उद्योग 
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को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करता पड़ रहा है, जिनका समाधान अत्यन्त 
आवश्यक है-.. 


7. क्षमता का पूर्ण उपयोग भहीं--वर्तमान में देश में इस उद्योग से संबंधित 
जितनी इकाइयों कार्यरत हैं, उनका पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं हो रहा है, जिनकी 
'उजह से हमें रासायनिक खादों का दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। अनः इन 
उद्योगों में स्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने चाहिएं। 


2. कच्चे माल का अभाव --भारत में गधक का अभाव है जिससे इस उद्योग 
को उत्पादन में परेशानी होती है। जिप्सम व पाइराइट्स से मंधक प्राप्त किया 
जा सकता हैं। 


3. रासायनिक तकनीक का अभाव--.भारत तकनोकी के क्षेत्र में प्रारंभ से 
ही पिठडा हुआ है । यसाथनिक तकनीक का भी अभाव है। अन: इस दिशा में अनुसंधान 
व विकास पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। 


रासायनिक खाद उद्योग का भविष्य (#णह९ 6 ह्लाफ्शा 000ज99)-- 
जहाँ तक इस उद्योग के भविष्य का प्रश्न है, राखायविक खाद के उपर्युकत्र उपभौग, 
उत्पादन, पिस्ते आयात व बढ़ती हुई अनुदान को राशि के आकड़े हमें मह बताते 
हैं कि इस उद्योग का भविष्य में निःसन्देह उज्जवल है। भारत सरकार कृषि उपजों 
के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हर सभव प्रयास कर रही है। यही कारण हैं कि भारत 
सरकार ने आठवीं पचवर्षोय योजना में कुल प्रस्तावित व्यय का लगभग 50 प्रतिशत 
ग्रामीण विकास पर खर्च करने को बात कही थी। 


भारत में एक उपयुक्त नीति की विम्त कारणों से सख्त जरूरत है ; 

4 भूमि में निरन्तर कृषि कार्य में प्रयुक्‍त होने से उसकी शक्ति में निरन्तर 
हास हो जाता है, अठ: कृषि में उर्वंश शवित को बनाये रखने तथा उसमें 
वृद्धि के लिए उर्वरक नीति जरूरी है। 

2. कुछ फसलों में अधिक उर्द॑य शवित कौ जरूरत होती है, अतः ऐसी 
फसलों के उत्पादन हेतु उर्वरकों को नीति जरूरी हैं। 

3. कृषि उत्पादों को गुणवत्ता बढाने तथा बनाये रखने तथा उसके सुधार 
के लिए भी उर्वरक नीति आवश्यक है। 


4 देश में कृषि उत्पादों को बढ़तो माँग के कारण गहन कृषि हेतु कृषि 
में प्रति हैक्टेयर अधिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए सस्ते एवं 
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पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की पूर्ति हेतु भी उर्वरक नीति का महत्त्व है। 
प्रति हैक्टेयर उत्पादकता यूद्धि के लिए भी उन्‍तत बोजों के साथ-साथ 
उर्वरकों की उपयुक्त मात्रा एवं सही उपयोग हेतु उर्वरक नीति का विशेष 
महत्त्व है। 
कृषि विकास को सफलता हेतु भी उर्वरक नीति की जरूरी पड़ती हैं, 
क्योंकि कम क्षेत्र में भी अधिक उर्वरकों का प्रयोग कर अधिक उत्पादन 
प्राप्त किया जा सकता है। 


- कृषि उत्पादन लागत में कमी के लिए भी उर्वरक नीति की जरूरी 


पड़ती है। 
भारत में उर्वरक मीति के उद्देश्य 


भारत में उर्वरकों की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए उर्वरक नीति के 
प्रमुख उद्देश्य एवं तत्त्व इस प्रकार हैं : 


| 


व्यू ०७. ए + 


तक 


कृषि मे प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि करना, 
कृषि के लिए उर्वरकों की पर्याप्त पूर्ति, 


कृषि के लिए उर्वरकों को सस्ती दरों पर पूर्ति करना ताकि किसान उन्हें 
खरीद सके, 


उर्वरकों की पूर्ति के लिए अनुदान देकर उन्हे सुलभ बनाना, 


- उर्वरकों को सामयिक एवं उचित वितरण व्यवस्था करना, 
» फसलों उके लिए समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना, 
« जिन उर्वरकों को देश में पूर्ति कम है उनका उत्पादन बढ़ाना तथा उनके 


आयात की व्यवस्था करना, 


- उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना आदि। 


उर्वरकों अथवा खाद के प्रकार 


भारत में निम्नलिखित प्रकार के उर्वरक अथवा खाद का प्रयोग किया जाता है--- 


१. पशुओं के गोबर की खाद--भारत में प्रतिवर्ष गोबर से 400 करोड़ टन 
खाद प्राप्त हो सकती है, परन्तु 40 करोड़ टन गोबर प्रतिवर्ष ईंधन के काम में ले 
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हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होते हुए भी रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में अन्य 
देशों के बहुत पीछे है । उदाहरणार्थ, नीदरलैण्ड में प्रति हैक्टेयर 789 किलोग्राम, जापान 
में 437 किलोग्राम, इंग्लैण्ड मे 375 किलोग्राम तथा फ्रांस में 32 किलोग्राम रासायनिक 
उर्वरकों का प्रयोग होता है, जबड़क भारत में प्रति हैक्ट्रेयर केवल 60 किलोग्राम का 
हो प्रयोग होता है। भारत में उर्वरकों की पूर्ति एवं इसके उत्पादन में वृद्धि को ओर 
१977 के बाद सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। 


जिलिन 


ग्रामीण विकास में कृषिगत नीत्ति 





भारतीय कृपक के लिए थह कहा जाता है कि वह क्रण में जन्य लेता है, 
ऋण मे जीवन पर्यन्त रहता है और ऋण मे ही मरता है। उसे बीज, खाद, लगान 
आदि के लिए साख को आवश्यकता पड़ती है । इसके अतिरिक्त जीवनयापन, सामाजिक 
कार्यों, ब्याज तथा पुराने ऋण चुकाने इत्यादि के लिए भी भारतीय कृषक को ऋण 
लेना पड़ता है। भूमि मे स्थाई सुधार, ऊँची कौमतो के वच्चों, भूमि के क्रय, मकान 
ब कुआँ निर्माण इत्यादि के लिए भी दीर्घकालीन ऋणो कौ आवश्यकता होती है। 
4960 में साख की वार्षिक भाग ,400 करोड़ रुपये थी, जो 980-87 में बढ़कर 
लगभग 6400 करोड़ रुपये हो गई और 4992-93 में कृषि की कुल वित्त व्यवस्था 
का लक्ष्य 77438 करोड रुपये करने का रखा गया था। चर्तमान में भारत में कृषि 
साख की आवश्यकता 50 हजार से 60 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 


भारत में कृषि वित्त एवं साख के प्रमुख स्रोत 


भारत मे कृषि वित्त एवं साख के प्रमुख सस्थागत स्रोतों का विवेचन निम्नलिखित 
बिन्दुओ के अन्तर्गत किया गया है-- 
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१. सहकारी साख संस्थाएँ ((>-ग्च्त्रा।रट (7व्तां। ॥0॥०58)--भारत 
में कृषि सहकारी साख संस्थाओं को मोटे तौर पर दो भागों में विभीजित किया जा 
सकता है--(क) अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाएँ तथा (ख) दीर्घकालीन सहकारी 
साख संस्‍्थाएँ। इनका विवरण निम्नलिखित है- 


(क ) अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाएँ--भारत में अल्पकालीन सहकारी 
साख व्यवस्था का निम्नलिखित ढंग से संगठन किया गया है-- 


(0) प्राथमिक कृषि साख समित्तियाँ--इन समितियों के द्वारा कृषि कार्यों के 
लिए अल्पकालीन ऋण सामान्यतः एक वर्ध के लिये दिये जाते हैं, जिनकी ब्याज दर 
१2 से 44 प्रतिशत होती है। लाभ का हिस्सेदारों में लाभांश के रूप में वितरण नहीं 
किया जाता वरन्‌ उसका उपयोग कुएँ बनाने, स्कूल की देखभाल करने इत्यादि ग्राम 
कल्याणकारी कार्यों में किया जाता है। इन समितियों द्वाय 950-5 में 23 करोड़ 
रुपये के ऋण दिये गये। 989-90 तक 5507 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये गये 
ज्था 993-94 में ७,००0 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये तथा 4995-96 में यह 
राशि 7944 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 200-2002 तक ऋण की राशि 27080 करोड़ 
रुपये हो जाने की संभावना है।इस प्रकार साख निर्माण कार्य में इन कृषि साख समितियों 
का काफी प्रसार हुआ है। आजकल वाणिज्य बैंक एक नवीन योजनान्तर्गत प्राथमिक 
सहकारी साख समितियों के माध्यम से भी ऋण उपलब्ध कराते हैं। 


(00) केन्द्रीय सहकारी बैंक--ये बैंक एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्राथमिक साख 
समितियों के संघ हैं, जिनका कार्य-क्षेत्र संभवत:, संपूर्ण जिला होता है। इन बैंकों 
के प्रमुख कार्य प्राथमिक साख समितियों को ऋण देना है, किन्तु इनसे यह अपेक्षा 
'की गई थी कि ये सामान्य जनता की जमाओं को आकर्षित करेंगे, पर यह आशा 
धूमिल ही रही। अधिकांश केद्धीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा प्राथमिक 
सहकारी साख समितियों के मध्यवर्तो का कार्य करते हैं। इन बैंकों द्वारा द्वितीय योजना 
के अन्त तक सहकारी समितियों द्वारा 4] करोड़ रुपये का ऋण दिया गया, जहां 
तृतीय योजना के अन्त में ऋण की राशि 400 करोड़ रुपये हो गई। गत 5 वर्षों में 
सहकारी समितियों ने लगभग 3000 करोड़ रुपये से लेकर 6060 करोड़ रुपये के 
प्रतिवर्ष ऋण दिये हैं, जबड़क दीर्घकालीन ऋणों का वार्षिक औसत 400 करोड़ रुपये 
है। वर्ष 499-92 में सहकारी बैंकों से 5238 करोड़ रुपये के कृषि ऋण प्रदान किये 
हैं तथा 992-93 में इन बैंकों के द्वारा 6670 करोड़ रुपये के कृषि ऋण वितरण 
का लक्ष्य निधांरित किया गया था। केद्धीय बैंक के प्रतिवर्ष लगभग 9,600 कय्रेड़ 
रुपये के ऋण बकाया हो जाते हैं। 
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(09) राज्य सहकारी बैंक..इन बैंकों को शीर्ष बैंक भी कहां जाता है। यह 
बैंक राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देता है, उनके कार्य का नियन्त्रण करता 
है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से उधार लेता है और उसके साथ केद्धीय बैंकों 
और प्राथमिक साख समितियों के भ्रीचं कडो का कार्य करता है। इन बैंकों द्वात 950- 
5 मे 42 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये, जबड़क 978-79 त्तक इन बैंकों द्वारा 
2000 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण दिये गये वथा 2000-0॥ में लगभग 30047 
करोड़ रुपये के ऋण बकाया थे। 


अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं का मूल्यांकन--सहकारी साख 
प्रणाली ठन॑ किसानों को, जो सहकारों साख समिति के भजदीक रहते हैं तथा जिनके 
घर में समिति को पूरी जानकारी होती है, ऋण देती है, किन्तु सहकारी समितियां 
संगठन एवं वित की दृष्टि से काफी दुर्बल हैं और व्यवहार में कृषि क्षेत्र के लिए 
साख उपलब्ध कराने के बारे में उनकी क्षमता सीमित है। इसके साथ-साथ वाणिज्य 
बैंक प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाने का प्रयास भी सफल नहीं हुआ है। पिछले 
कुछ दशकों में प्राथमिक कृषि साख समिति को एक सबल संस्था बनाने की ओर 
भो ध्यान नहों दियां गया। सहकारी साख संस्थाएँ कृषि को आवश्यकतानुसार ऋण 
भो प्रदान करने में असमर्थ रही है। 


(ख ) द्वीर्घकालीन सहकारी साख संस्था--भारत में कृषि के दीर्धकालीग 
विकास हेतु ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है। तृतीय पत्रवर्षीय योजनाकाल 
मे भूषि विकास बैंको द्वारा कुल 780 करेड् रुपये के ऋण प्रदान किये गये, जबड़क 
चतुर्थ योजना मे ऋणो कौ राशि बढ़कर 276 करोड़ रुपये हो गईं। वर्ष 996-97 
में 2729 करोड़ रुपये के ऋण दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। 


2- साइूकार और महाजन तथा देशी बैंकर--किसानों को सबसे अधिक ऋण 
साहूकार या महाजन से मिलता है। महाजन दो प्रकार के होते हैं-.(४) खेतिहर और 
(४) पेशेदर। 


खेतिहर महाजन किसानो को ऋण देने के साथ-साथ स्वयं खेती भी करते 
हैं, लेकिन पेशेवर महाजन केवल उधार देने का हो व्यवसाय करते हैं। इस श्रेणी 
के ऋणदाताओ का गाँवों मे काफी प्रभाव पाया जाता है। महाजन किसानों को 
अल्पकालीन, मध्यकालीन या दीर्घकालीन सभो प्रकार के ऋण देते हैं। इनको इससे 
कोई मतलब नहीं कि किसान किस उद्देश्य के लिए कर्ज ले रहा है? गाँव 'का महाजन 
जमानत और बिना किसी जमानत दोनों प्रकार से किसानों को ऋण देता है। पेशेवर 
महाजन कुल साख का लगभग १6 प्रतिशत भाग देते हैं, जबड़क गैर-पेशेवर महाजन 
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कुल साख का लगभग 47 प्रतिशत भाग देते हैं। डस प्रकार ये माहूकार और महाजन 

डुल माख का 50 से 55 प्रतिशत भाग देते हैं। महाजन जितना रुपया उघार देता 
है ठससे अधिक वह रुक्‍कों से लिखा देता है, इसके अतिरिक्त व्याज में भी वह संयम 
नहीं बरतता। ठसकी ब्याज दर 40% से 00% तक होती है। अधिकांशवः वह ब्याज 
को राशि किसान से छण देते समय हो काट लेता है। व्याज के अतिरिक्त महादन 
गिरह, तुलाई, नजयाना इत्यादि के रूप में दी जाने वाली राशि भी काट लेठा है। कभी- 
कर्भा तो कर्ज देते समय महाजन को गिद्ध दृष्टि किसानों को भूमि हड़पने पर भी 
लग जाती है। इन सब बातों के अतिरिक्त महाजन किसान के बीवी बच्चों को अपने 

चुलाकर बेगार लेते हैं। किसान महाजन के अतिरित्त व्यापारियों एवं रिस्तेदार्यो 


भो ऋण ले लेते हैं। 





य्ः के 5 ॥ 


साहूकारों और महाजनों के चंगुल से किसानों को निकालने के लिए सरकार 

ने अनेफ नियम, अधिनियम बनाये हैं। यद्यपि महाउनों पर काफी प्रतिबन्ध लगा दिये 

गये हैं, फिर भी किसान की विवशता, अज्ञवठा, अधिनियरमों को अनभिन्ञत्रा का लाभ 

उठाकर अब भी महाजन किसान का शोषय करते हैं। उँसे- जैसे सहकारी साख समितियों 

तर विस्तृत, सरल एवं शुद्ध होठा जायेगा, वैसे-वैसे महाजनों की कृषि साख 
में शोपयकारी भूमिका समाप्त होती चली ऊाबेगी। 











भाग्त में साख व्यवस्था का प्रारंभ साहूकागें एवं देशो चैंकर्ों द्वाय हो किया 
गया था। देशो बैंकर को परिभाषित करते हुए केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति, 929 
ने लिखा है कि “इस्पीरिवत बैंक (अब स्टेट बैंक), विनिमय वैंक्स, 
और सहकारी समितियों को छोडकर या फर्मे जो कि हुण्डियों 
करग्ती हों, ऋण देती हों एवं डिप्जिट्स स्वोकार करों हों, देशी 


देशी वबैंकर्स सभी यन्यों में आन्तरिक व्यापार को आर्थिक सहायता 
६.4 
ट्ृ 


भूमिका निभाते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में सहायता करते 








डकर अन्य व्यक्ति 











रूप से देश को सामान्य बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित नहों होते। इनको 
यह है कि जपता से डिपाजिट्स लेते हैं और उन पर 3 से 6% तक व्याज देते हैं। 
मंबंधियों से ही जमाएँ स्वीकार हैं। इस कारण उनकी जमा 

क्षमता सीमित होती है। मुख्यव: वे उत्पादक कार्यों के लिए हो उधार देते 
लेकिन कभी-कभी उपभोग ऋष मो प्रदान करते हैं । ऋष के लिए ग्रोतोट लिखते 
के साथ-साथ भूमि, जेवर, फसल आदि को जमानता भी हैं। ये कर्भी 
व्यक्तिगत जमानत पर भी ऋण देते हैं । पर्य॑प्त प्रतिभूति वाले ऋषों पर 8 से 32 प्रतिशत 
तक एवं अपर्चाप्त प्रविभूति वाले ऋषों पर १8 प्रतियत ठक ब्याज लेते हैं। कभी- 
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भारतीय रिजर्व बैंक के एक वार्पिक प्रतिवेदन के अनुसार 34 मार्च, 4994 
को कृषि के बकाया ऋणों को सशि 20,930 करोड़ रुपये थी, वह 3॥ मार्च, 4999 
को बढ़कर 37,53॥ करोड़ रुपये हो जाने को संभावना है। 


ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों को शाखाओं में भी तेजी से चृद्धि 
हुई हैं। वर्ष 969 में ग्रामीण शाखाओं को संख्या 7832 थी, वह जून 200॥ तक 
बढ़कर 32/00 से भी अधिक हो गयी है जी कुल बैंक शाखाओं का लगभग 49.4 
प्रतिशत है। 


4. रिजर्व बैंक--रिजर्व बैंक किसानों को सीधा ऋण नहीं देता, परन्तु यह 
शाज्य सहकारी बैंको को धन देकर कृषि साख विस्तार करने में योगदान देता है। इस 
रूप में यह अल्पकालोन, मध्यकालोन तथा दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋणों की 
व्यवस्था करता है। इसने कृषि साख के लिए दो विशेष कोष स्थापित किये हैं-- 
0) राष्ट्रीय कृषि साख ( दीघालीन कोष )--इस कोष से मध्यकालोन और दीर्वकालीन 
ऋण दिये जाते हैं। (9) राष्ट्रीय कृषि साख ( स्थिरोकरण कोष )--इस कोप से 
किसानों को राज्य सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण न देने को दशा में ऋण 
दिया जाता है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक भूमि प्रवन्धक बैंकों को दोर्घकालीन साख 
की पूर्ति के लिए ऋण देता है। कृषि साख में रिजर्व चैंक की भूमिका निरत्तर बढ़ती 
जा रही है। वर्ष 4950-5 में रिजवं बैंक द्वारा 537 करोड़ रुपये को कृषि साख 
की व्यवस्था को गयी थी जो वर्ष 4984 व 4982 में बढ़कर क्रमश: 485 करोड़ 
रुपये और 4900 करोड़ रुपये हो गयी। 


5. किसान क्रेडिट कार्ड योजना--प्रामोण क्षेत्र में ठधार को आसान बनाने 
की दृष्टि से 998-99 से किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना 
ने लोकप्रियता प्राप्त को है और 27 वाणिज्यिक बैंकों, 373 जिला केद्रीय सहकारो 
बैंकों और १96 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वार इसका कार्यान्वयन किया गया है। 


6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया--ग्रामोण साख सर्वेक्षण समिति को सिफारिश 
पर “ग्रामीण साख एकीकृत योजना” को लायू करने के लिए इस्पीरियल बैंक का 
यष्ट्रोयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को स्थापना को गई। यह बैंक गीदामों 
के निर्माण के लिए ऋण देता है। इसी के साथ गोदामों को रसीदों पर भी ऋण देता 
है। भूमि बन्धक बैंकों के ऋणपत्र खरीदता है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया प्रत्यक्ष रूप 
से साख की घरोहर या जमानत पर भी ऋण देता है। स्टेट बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र में 
अपनी सुविधाओं का काफो विस्तार किया है। 





ग्रामीण विकास में कृषिगत नीति ]83 


7. सरकार--रज्य सरकारों ने भी काश्तकारों की धन संबंधी आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने का कार्य किया है। सरकारें, काश्तकारो को दो प्रकार के ऋण देती 
हैं-..0) बीज, खाद, मवेश इत्यादी खरीदने के लिए अल्पकालीन ऋण, त्तथा (0) कृषि 
सुधार के लिए अपेक्षाकृत दीर्घकालीन ऋण। काश्तकारों की आयश्यकता को देखते 
हुए ये ऋण बहुत कम और छोटे होते हैं। अकाल के दिनों मे राज्य-सरकारें तकाबी 
ऋण देती हैं। सरकारी ऋणो या तकाबी ऋणो से किसानो को केवल 45% भाग ही 
पिला है। सरकारी ऋण किसानो को संकट काल मे मदद देने के लिए है, इन ऋणों 
को प्राप्त करने भें अनेक प्रकार की औपचास्किताएँ पूरी करनी पड़ती हैं जिनमें काफी 
समय, शक्ति और पैसा नष्ट होता है। ये 359 करोड़ रपये थी। राज्य सरकारे 350 
से 400 करोड्ट रुपये तक वार्षिक अल्पकालीन ऋण प्रदान करती हैं। 


8, कृषि पुनर्वित्त तिगम--भारत फी पंचवर्षीय थोजनाओ में कृषि व सिचाई 
पर सार्यजनिक विनियोग बढ रहा है। हमारे देश मे अनुसूचित बैंकों ने कृषि साख 
के लिए न के चग़बर कार्य किया है, लेकिन इस सबध में उनकी अपनी कठिनाइयां 
हैं। इस सम्रध में यह आवश्यकता प्रतौत होने ल्वपी थी कि कृषि पुनर्वित निगम जैसी 
सस्था की स्थापना की जाये। इसी आधार पर जुलाई, 963 को कृषि पुनर्वित्त निगम 
की रथापना की गई। इस तिगम का प्रमु कार्य बिकस के घड़े कार्यक्रम के लिए 
पुनर्वित्त की शुक्तिधा प्रदान करना है। यह भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए धने 
देता है । इसके अतिरिक्त यह विशेष फसलों, जैसे--सुपारी, नारियल, काजू, इलायची, 
फलों फे बाग इत्यादि के लिए भी घितीय सुविधाएँ देता ऐै। यही निगम विद्देशों से 
'रीदे जाने वाले पूँजोगत माह केः सबध मे स्थापित भुगतात कौ गाएण्टी देता है। 
झही निगम १२ महीने से अधिक अवधि के लिए जमा भी स्वीकार करता है। इस 
निगम का सयालत 9 रादस्यो का एक संचालन बोर्ड करता है। निगम मे अपने दप्त 
चर्षों के कार्यकाल मे काफी प्रगति की है। इसने समय-समय पर अपनी ऋण नीति 
फो उदार बनाया है। विग्प ने अपने कार्य के सुसंचालन ये; लिए विभिन्‍न राज्यों में 
प्रादेशिक शायाएँ खोली हैं। 


9. कृषि वित्त निगभ--कृषि वित्त निगम के क्षेत्र मैं एक प्रमुख कार्य ॥ अप्रैल, 
१968 को कृषि वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना होना है। यह विगम व्यापारिक बैंकों 
को कृषि साथ बढ़ाते मे राहयोग प्रदान करता है। स्थापना के शामय इसकी पूँजी 00 
ऋशेड थी एयं १4 राष्ट्रीयकृत बैंक इस निगय के 86% पूँजी के हिस्सेदार थे। इस 
निगम ने व्यापारिक बैंको को पिछड़े क्षेत्रों मे ऋण देते फे लिए प्रेरित फिया है। 
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१0. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक--यह निर्विवाद रूप से मान लिया गया है कि 
योजनाबद्ध आर्थिक विकास के 50 वर्षों के बाद भी ग्रामीण साख व्यवस्था की पूर्ति 
में अधिक सुधार नहीं हो पाया है। ग्रामीण सहकारी साख संस्थाएँ तथा वाणिज्यिक 
बैंक, जिन्हें स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी भी नहीं होती, इस क्षेत्र में ग्रामीण 
साख पूर्ति करने में असफल रहे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बैंक आयोग, 
4972 ने दो प्रकार के ग्राम बैंकों की स्थापना की सिफारिश की। ग्राम सहकारी बैंक 
और ग्राम अनुषंगी बैंक सरकार ने इन्हीं सिफारिशों को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंकों की स्थापना की है। 2 अक्टूबर, 975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 5 शाखाएँ 
थी जो 30 जून, 998 तक १96 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हो चुकी है। इस 
तिथि को सिक्किम को छोड़कर शेष सभी राज्यों के 370 जिलों में इनकी 44463 
शाखायें कार्य कर रही थीं। इनके द्वारा 985-86 में 50 करोड़ रुपये के ऋण और 
3 मार्च, 99 तक 42 हजार करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये गये तथा इसी तिथि 
'को बकाया राशि 4 हजार करोड़ रुपये थी। 995-96 में 4500 करोड़ रुपये कृषि 
साख के रूप में वितरित किये गये तथा 4996-97 में 684 करोड़ रु. का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया। वर्ष 2000-0 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 4956 करोड़ रु. 
के कृषि ऋण वितरित किये जाने की संभावना है। 


44. राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (रन॥४ण्रग छा # हुए९प्र(ए7९ 
खत रिघतल 0९ए80०॥०९आ॥, १५४8५२0)--भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण कृषि 
प्रधान अर्थव्यवस्था है! प्रारंभ से ही यहाँ की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि 
व्यवसाय पर निर्भर है और यहां कृषि परम्परागत व पिछड़े तरीकों से की जाती है 
जिसके प्रमुख कारण अशिक्षा, धन की कमी व तकीनकी ज्ञान का अभाव है। धन 
की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष अधिनियम पारित करके 
'एक शीर्षस्थ बैंक के रूप में 72 जुलाई, 4982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास 
चैंक के नाम से नाबार्ड की स्थापना की है, जिसका प्रधान कार्यालय मुम्बई में है। 


नाबार्ड कृषि वित्त की व्यवस्था राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों को ऋण 
और व्यापारिक बैंकों के अल्पकालीन ऋणों को पुनर्वित्च व्यवस्था करके करता है। 
इस बैंक ने वर्ष 7982-83 के दौरान 4957 परियोजनाएँ स्वीकृत करके उन्हें 268 
करोड़ रुपये के ऋण चितरित किये तथा वर्ष 4989-90 में नाबार्ड के द्वारा 927 
परियोजनाओं के लिए 2039 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये। बैंक ने अपनी 
स्थापना से लेकर 34 मार्च, 2000 तक 2,25,000 परियोजनाओं के लिए 8,090 
करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये तथा 45,600 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये। 
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5. यातायात व संचार सुविधाओं का अभाव--देश में अधिकांश ग्रामौण 
क्षेत्रों मे यातायात व संचार के साधन अभी भी अविकसित हैं, जिससे कृषक को बाजार 
मूल्यों का ज्ञान नहों होता तथा वह अपनी उपज को उन स्थानों पर नहीं ले जा सकता, 
जहाँ उसे उचित मूल्य प्राप्त हों। 


6. उत्पत्ति को ग्रेडिंग एवं प्रमापोकरण का अभाव--भारत में उपज के 
ग्रेणीकरण, ग्रेडिंग तथा प्रमापीकरण का नितान्त अभाव है, अत: फसल का उचित 
मूल्य प्राप्त नहों होता। सरकार द्वारा क्रय किये जाने वालो कृषि उपज कौ ग्रेड व 
नमूना तथा श्रेणी वैज्ञानिक नहों होती। 

7. भण्डारण व्यवस्थाओं का अभाव--ग्रामोण क्षेत्रों में भप्डारण की उचित 
व्यवस्था के अभाव में बहुत-सी उपज दीमक, चूहों, घुन, नमी, वर्षा, अग्नि आदि 
के कारण नष्ट हो जाती हैं। उचित भण्डारण व्यवस्था के अभाव में कृपक को अपनी 
उपज किसी को भो तथा निम्न मूल्य पर बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। 

8. चुंगी--कृपक यदि अपनी उपज अन्य स्थानों पर ले जाते हैं, तो रास्ते में 
पड़ने वाली चुंगी चौकियों पर उन्हें अनावश्यक रूप से तंग किया जाता हैं। चुंगी 
अधिकारी कृपक से यण्टों प्रतीक्षा करवाते हैं और उन्हें अधिक चुंगी देने के लिए 
विवध करते हैं। 


9. विचीलियों तथा मध्यस्थों का बाहुल्व--भारत में कृपि विपणन को कडी 
में दलालों, गुमाश्तों, महाजन, आदतिया, कमीशन एजेन्ट, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता 
आदि मध्यस्थों का बाहुल्य है, जिनके हथकण्डों के कारण कृपकों को अपनी उपज 
का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। 

40. मण्डियों में प्रचलित कपटपूर्ण पद्धतियाँ--देश को अधिकांश मण्डियाँ 
न तो संगठित हैं और न ही नियमो द्वारा नियंत्रित हैं। माप-तौल के बाट अप्रामाणित 
होते हैं। कृपक से अनेक प्रकार के व्यय भी वसूल किये जाते हैं, जैसे--प्याऊ, धर्मादा, 
तुलाई, नमूने आदि। 

११. अन्य--भारतीय कृषकों में व्याप्त अशिक्षा, सामाजिक रूढ़िवादिता (जो 
उन्हें ऋणग्रस्त बना देती है) , बाजार भावों एवं मण्डियों के नियमों के बारे में अनभिज्ञता, 
सरकारी सुविधाओं का लाभ न उठाने को प्रवृत्ति आदि के कारण भी भारत में कृषि 
पदार्थों के विषणन को समस्या जटिल हो गई है। 
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कृषि विषणन की व्यवस्था में ग्रुधार के 
लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय 


कृषि विषणन की व्यवस्था थें सुधार के लिये सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये 
गये हैं-. 


१. नियंत्रित भण्डियों का विस्तार--सरकार ने कृषि विपणन को व्यवस्था 
में सुधार के लिए नियत्रित्र मण्डियों की स्थापना व उनके विस्तार को छल दिया। 
इससे कृषि उपज विपणन में अवाछित परम्पराओं व धोखाखडी की प्रवृत्तियों पर रोक 
लगेगी। अब सम्पूर्ण देश में नियंत्रित बाजार व्यवस्था लागू हो चुकी है। समस्त भारत 
में निर्यत्रित मण्डियों को संख्या 7000 से अधिक हैं। 


2 माल गोद्ामों की व्यवस्था--विक्री योग्य कृषि उपज को ठपित समयपर 
याजार में बेचते तक माल गोदार्मो में सुरक्षित रखने हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों ने 
माल गोदार्मो की व्यवस्या करायी है। इस हेतु 954 में फेन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी 
कृषि एवं गोदाम मण्डल कौर स्थापना की। 37 मार्च, 994 के अन्त तक दैश में 
324 कोल्ड स्टोर लाइसैन्सशुदा थे जिनकी क्षपता 87 लाख टन थी। 


3. परियेहन एवं यातायात का विकास--कृषि उपज के विपणन में पदिवहन 
एवं यातायात के साधनों के अभाव के कारण भी समस्या रहतो थी। इसके लिए सरकार 
ने पिछले चर्षों में इन साधनों का तीत्र गति से विकास किया है। अब कोई भी गाव 
यकक्‍्की पड़क से 8-70 यौल से दूर नहीं हैं। वर्तमान में रेलों की लम्बाई बढ़कर लगभग 
63 हजार कि मी तथा माल दोने की क्षमता लगभग 45 करोड़ टन हो गईं है। पक्की 
'पड़कों को लम्बाई भी लगभग 4 लाख कि.मी, हो गई है। 

4, मूल्य एवं बाजार संबंधी सूचनाओं का प्रसारण--कृषि उपज के मूल्य 
एव बाजार सबंधी सूचनाओं के प्रसारण को बढ़ावा दिया गया हैं। रेडियो पर 
इमनकाप्रसारण किया जाता है तथा अखबारों में भी प्रमुख मण्डियों में प्रचलित भावों 
को छापा जाता है। 

5. च्यूनतथ गारण्टी भूल्य--कृषकीं को भावों में होने वाले उतार-चढाथों से 

।गण्क्षा व प्रेरणा भ्रदात करने, उन्हें अपनो ठपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उपभोक्ताओं 
की भी उचित मूल्यों पर कृषि पदार्थ उपलब्ध करते के उद्देश्यों से कृषि मूल्य आयोग 
झट न्यूनतम गाएण्टों मूल्यों को घोषणा की जातो है। 
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6. सहकारी कृषि विपणन व्यवस्था को बढ़ाबा--सरकार ने सहकारी कृषि 
विपणन व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। 950-5 में सहकारी कृषि विषणन समितियों 
द्वाग 47 करोड़ रु. मूल्य की बिक्रो की गई थी जो 980-8 में बढ़कर 950 करोड़ 
रु. मूल्य की हो गई। 997-92 में यह 6503 करोड़ रु. हो गई। 


7. विपणन ब निरीक्षण निदेशालय--भारत सरकार ने देश में कृषि उपज 
विपणन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने तथा महत्वपूर्ण कृषि पदार्थों के बाजार 
का सर्वेक्षण व अन्वेषण करने के लिए विपणन व निरीक्षण निदेशलय की स्थापना 
की है। 3987 के बाद इस निदेशालय ने 80 वस्तुओं से संबंधित प्रतिवेदन प्रकाशित 
किये हैं। यह निदेशालय “कृषि विपणन' नामक एक जैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित 
करता है। 


8. प्रमाणित माप-तौल कौ व्यवस्था---अप्रैल, 958 से पूर्व देश में विभिन्‍न 
प्रकार के बाट-तौल प्रचलित थे जिनमें धोखाधडी कौ संभावना बनी रहती थी। ॥ 
अप्रैल, 958 से देश में नापतौल की मीट्रिक (किलोग्राम, क्विंटल) प्रणाली लागू 
कर दी गयी। मूल्य को गणना को सरल बनाने के लिए दशमलव मुद्रा प्रणाली लागू 
की गई। 

49. प्रयोग एवं अनुसन्धान इकाइयों को स्थापना--कृषि उपजों के श्रेणीकरण 
व प्रमापीकरण के लिए देश में अनेक प्रयोगशालाओं एवं इकाइयों की स्थापना की 
गई है। वर्तमान में देश में लगभग 4000 श्रेणीकरण इकाइयां त्तथा 22 क्षेत्रीय एगमार्क 
प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं। 


१0. कृषि उपज का श्रेणीकरण व चिह्मांकन-.अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं 
को बढ़ावा देने के लिए कृषि उपज का श्रेणीकरण व चिन्हांकन किया जाता है। इससे 
कृषि उपज के विपणन में सहायता मिलती है। सरकार द्वार अब तक लगभग 63 
वस्तुओं की 325 किस्मों के वर्ग निर्धारित किये जा चुके हैं। लगभग 750 ग्रेडिंग 
इकाइयाँ स्थापित की गई हैं जो अनेक वस्तुओं का श्रेणोकरण करती हैं। 

इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि कृषि विपणन की व्यवस्था में 
सुधार के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं। 

कृषि विपणन में सुधार के सुझाव ($०:82०5७७१5 ० 790५6 [76 885 
प्र८्णापाण। ैश०गा2)--भारत में कृषि विपणन के सुधार के संबंध में निम्नलिखित 
सुझाव उपयोगी हो सकते हैं-- 
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कृषक को महाजन के चंगुल से छुडाने हेतु सरकार द्वारा बैंकों, सहकारी 
समितियों आदि द्वागा कप ब्याज दर पर पर्याप्त वित्तीय सुविधायें प्रदात 
को जानी चाहिए। 


यातायाव व संचार व्यवस्थ को ग्रामीण क्षेत्रों मे तोब्र गति से विकसित 
किया जाता चाहिए। 


सुसंगठित, व्यवस्थित तथा वियमित मण्डियों का विकास होगा चाहिए। 


मण्डियों के भावो का रैडियो, समाचार-पत्रों आदि द्वारा कुशल प्रसारण 
होना चाहिए। 


ओणीकरण व प्रमापोकरण को वैज्ञानिक भनानां चाहिए। 
माप-तौल का प्रमापीकरण किया जाना चाहिए। 
कृषि- क्षेत्र में सहकारी विक्रय व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 


« कृपको में शिक्षा प्रसार किया जाता चाहिए। 


ग्रामोण क्षेत्रे में व्याप्त धार्मिक व सामाजिक कुरोतियों को दूर करने का 
प्रयास किया जाता चाहिए, जिससे कृषक ऋणग्रस्त न हों। 


कृषि विपणन सबंधी प्रशिक्षण को व्यवस्था की जानी चाहिए। 
बाजार शोध एवं सर्वेक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चहिए। 
शीत भण्डारों को व्यवस्था का विस्तार होना चाहिए। 

कृषि मूल्य-आयोगर को और अधिक कुशल बताता चाहिए। 


कृषि विषणन का भारातीय अर्थव्यवस्था मे महत्व बढता जा रहा है। यदि 
इसकी उचित व्यवस्था न की गई तो देश की समूचो अर्थव्यवस्था पर थुरा प्रभाव 
पड़ेगा।कृषि विपणन की कुशल व्यवस्था कृषि , उद्योगो, पूँजीनिर्माण, आयात प्रतिस्थापन, 
निर्यात संवर्धन, ऐेजगार वृद्धि, परिवहन व सचार के साधन आदि के लिए बहुत सहायक 
होगी। इससे कृषिक विपणन की प्रगति देश के औद्योगिक विकाप्त को भी लाभान्वित 
करेगी! खाद्याने तथा अन्य फसलों के उत्तदादन को चाहे जितना बढ़ा दिया जाए, किन्तु 
चदि इनको कृषक से उपभोक्ता तक उचित मूल्यों पर पहुँचाने कौ व्यवस्था न होगी, 
तो उत्पादनवृद्धि व्यर्थ रहेगी। 


90 पंचायती राज संस्थाएँ : अतीत वर्तमान और भविष्य 


विधिन राज्यों में गठ वर्षों में कृषि पदार्थों के वसूलो मूल्य (#०८फद्यला। 
एक०८8) तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (१/घ्ावाएता 50फए०५ ?तत०८४) को बढ़ाने दथा कृषि 
इत्पुट्स के मूल्यों को कम करने के लिए समय-समय पर किसान आन्दोलन किये 
गये हैं। चर्तमात में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृपिगत पदार्थों एवं इन्पुट्स को कोमतें 
राजनीति से जुड गयो है कृषिगत पदार्थी के वसूली मूल्य तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य 
वे मूल्य होते हैं जिन पर सरकार किसानों से उनके उत्पाद क्रय करती हैं अथवा बाजार 
में बिक्री के लिए उनकी कौमतें निर्धारित करतो है। सरकार के द्वारा इन कौमतों के 
निर्धारित करने का मूल उद्देश्य यह होता है कि भारतीय कृपकों को उनके उत्पादों 
का उचित मूल्य मिले, उनका किसी धनी वर्ग के द्वाराशोषण न हो और वे अधिक 
से अधिक लाभान्वित हों। ये मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित यूल्य होते हैं जिन्हें साधारण 
बौलचाल की भाषा में सरकारी मूल्य भी कहा जाता है। इनसे कम मूल्य पर किसान 
अपनी फसल को किसी भी दबाव में आकर बेचने को तैयार नहीं होते हैं। इसके 
साथ हो, किसान इन मूल्यों पर अपनी फसल को बेचने के लिए सरकार को मना 
भी नहीं कर सकता है। 


जैसाकि ऊपर बताया गया है कि भारत में पिछले वर्षों में विभिर्न य्यों में 
किसान आन्दोलन किये गये हैं । इन आन्दीलनों में कृषिगत पदार्थों के मूल्यों को ऊँचा 
करने तथा कृषिणत इन्पुट्स की कीमतों को कम करवाने के प्रयास समय-समय पर 
किये गये हैं जिसके कारण सरकार के सामने कृषिगत पदार्थों के मूल्य निर्धारण की 
समस्या उत्पन्न हुई है जिसपर सही एवं उचित ढंग से चार किया जाना चाहिए जिससे 
कृषकों व उपभोक्ताओं के हित्तों की रक्ठा की जा सके। 980 में महाराष्ट्र में किसानों 
ने गन्ना व प्याज का मूल्य बढ़ाने के लिए आन्दोलन किया था। गुजरात व तमिलनाडु 
में बिजली की दर को कम करने तथा कपास व तिलहन के मूल्यों को ऊँचा करने 
की माँग की गयी थी। कर्माटक में किसानों ने सुधार लेबी को कम करने कौ बात 
'कहों थो। केरल राज्य में खेती से जुड़े हुए श्रमिकों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की बात 
कही थी। केरल राज्य में खेती से जुड़े हुए श्रमिकों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की बात 
कही थी तथा पंजाब व हरियाणा राज्यों में डीजल की दर को कम करने तथा कृषि 
'फसलों-मेहूँ, चावल, गनता व तिलहन की कौमतों को बढ़ाने को माँग रखी गयी थी। 
भारत में समय-समय पर गत वर्षों में जितने आन्दोलन हुए हैं उनमें किसानों ने यही 
तर्क रखा कि कृपिगत इन्पुट्स को कीमतों में वृद्धि होने के कारण कृषि फसलें उन्हें 
काफी महंगी पड़तो हैं। अतः कृपिगत फसलों की कीमतों में वृद्धि को जानी चाहिए। 
उन्होंने साथ ही, यह तर्क भी दिया कि खेतीहर श्रमों को मजदूदी काफी कम हैं, 
यह मजदूरी की दर काफो लम्बे समयसे यथा स्थिर चली आ रही है। इसलिए उन्होंने 
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'इस मजदूरी की दर की जीवन सूचकाक से जोड़ने की घात कही है जिससे इन खेतिहर 
श्रमिकों का भी जीवन-स्तर ऊंचा उठ सके और वे भी अन्य कर्मचारियों के समान 
महगाई का सामना कर सके। 


कृषिगत पदार्थों के मूल्य निर्धारण का महत्त्व/आवश्यकत्ा 


अब हम यह देखेंगे कि देश में विभिन्‍न कृषिगत पदार्थों के मूल्य जो सरकार 
के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं उनका वया महत्त्व है? क्या इस प्रकार के मूल्य निर्धारण 
से कृपकों की आर्थिक स्थिति, उत्पादन व उनके उत्पादों को बिक्री की वसूली पर 
कोई प्रभाव पड़ता है? भारत के संदर्भ मे इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाता है 
कि इस प्रकार के मूल्य निर्धारण का कृपिणत पदार्थों के उत्पादन पर कोई अनुकूल 
प्रभाव भहों पड़ता है। गत वर्षों में तिलहन व दालो के मूल्यी मे वृद्धि होने के बावजूद 
इनके उत्पाद में बूद्धि सभव नहीं हो सकी, लेकिम गेहूँ के मूल्य बदने के कारण 
गेहूँ का उत्पादन अवश्य बढ़ा है। इस प्रकार किसी फसल की कोमत बढ़ने पर यह 
आवश्यक नहीं है कि उसका उत्पादन भी बढ़े, कीमत बढ़ने पर उत्पादन थढ भी 
सकता है और नहीं भी। इस प्रकार स्पष्ट है कि कृषिगत उत्पादों कै उत्पादन घर 
चढ़तो हुई कीमतो का फोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मूल्य निर्धारण नीतियो 
का अस्य कई दृष्टि से काफी महत्व होता है। उदाहरण के लिए, उत्पादकों को अधिक 
से अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करने के लिए तथा उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत हितो 
की रक्ष करने के लिए कृपिगत मूल्य नीति देश की सम्पूर्ण आवश्यकताओ को मध्यनजर 
रखकर देश हित में एक सन्तुलित एवं समन्वित मूल्य दाँचा प्रस्तुत करना चाहती है। 
जो उत्पादको एवं उपभोक्ताओं दोनो के लिए हितकर हो। इस नीति के तहत सरकार 
देश में एत्येक वर्य विश्न्ति कौसम में अगुख कृफितत गदाओों के लिए समर्थर मूल्य 
अथवा बमूली मूल्य घोषित करती है तथा विभिन्‍न सहकारी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों 
के भाध्यम से (उदाहरण के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, भारतीय चाय 
निगष, भारतौय जूट दिगम॑, भारतीय तम्बाकू बोर्ड, भारतीय कपास निगम, भारतीय 
खाद्य निगम तथा विभिल राज्य सरकारों के अन्य प्रतिष्ठान) कृषिगत उत्पादों को डचित 
भूल्य पर खर्ीदवाने की व्यवस्था करती है। 
कृपिणत पदार्थों की सरकार की मूल्य निर्धारण नीति में साधाएणतया निम्मलिखित 
मूल्यों एवं उनके निर्धारण को सम्मिलित किया जाती है-- 
१. न्यूनतम समर्थन-मूल्य (/वाणणा 90७7०7 ?ग९८०) अथवा बसूली-पूल्य 
(०हएक्षादा शाल्ट5), 
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2. निकासी मूल्य (5506८ ०८5) तया 
3. बाजार मूल्य (६३४८६ क्ा८८5)। 


4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (भराणशाणय 5एए7०६ ९7८७) अथवा वमूली 
मूल्य (70८फटगदा। 0०5)--भारत में गत वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों को ही 
चमूली मूल्य अथवा खरेंद मूल्य बताया गया है। वास्तव में ये मूल्य वे होते हैं जो 
देश की मर्कार के द्वार कृषकों से ठतके ठत्यादों को क्रय करने के लिए निर्धारित 
किये ऊाते हैं जिससे कृषकों को उनके उत्पादों का टखित मूल्य प्राप्त हो सके और 
उपभोक्ताओं के हितों को भी संगसक्षण मिल सके, लेक्रित इसका अभिद्राय यह नहीं 
है कि सरकार इन मूल्यों पर कृषकों से जोर-जबरदस्ती ठनके उत्पादों को क्रय कर 








लेकिन इस संबंध में ध्यान रखते योग्य बात यह है कि सरकार के द्वाय न्यूनतम समर्थन 
मूल्य घोषित हो जानते परभी कोई भी कृपक अपने उत्पादों को बाजार में खुले सूल्य 
पर खेच सकता है। यदि खुले बाजार के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नौचे जाने 
लगे या दनमें साधारण तौर पर गिरने की प्रवृति देखने को मिले तो ऐसी स्थिति में 
कृपक अपना समस्त उत्पाद सरकार द्वाग निर्धारित न्यनूतम मूल्य पर बेचने के प्रवास 
करेगा और सरकार को उसके समस्त उत्पाद को उन मूल्यों पर क्रय करना होगा। 
इस तरह सरकार के द्वाय न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करने का सुख्य उद्देश्य उत्पादकों 
के हितों की रक्षा करना होता है जिसमे उन्हें बहुत अधिक उत्पाद होने पर भी हानि 
ने हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते से उत्यादकों को अनिश्चितता नजर 
नहीं आती है और वे कृपियत फसलों के उत्पादन संब्रंधी सही निर्यय लेने में सक्षम 
होते हैं। सरकार भी अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित 
करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कृषकों से कृषिगत उत्पाद खरीदने में सफल 
होती है और कृषियत उत्पादों का बफर स्खेंक रख पाती है। जब बाजार में कृपियत 
उत्पादों के मूल्य बढ़ने को प्रवनि रखते हैं तो सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्ष्य 
करने के लिए बफर स्टॉक में से माल निकाल कर बाजार में भेजना शुरू कर देती 
है ऐसा करने से मुद्ठा म्फीति पर स्वतः नियंत्रण लगता है। दस तरह स्पष्ट है कि 
सरकार बफर स्थॉक के माध्यम से बजार में मूल्यों एवं मुद्रा म्फोति पर आमातो से 
नियंत्रण लगा लेती है और उत्पादकों 


















| एवं ठपभौज्ताओं के हितों की रक्षा करदो है। 
बाउार में मूल्य बढ़ते परसरकार अपने बफर स्टॉक से पूर्ति बढ़ातो है। जिससे कृप्रिगत 
पदार्थों के मूल्य कम हो ऊाते हैं तथा बाजार में मूल्य कम होने पर सरकार सरीद 
प्रारंभ कर देती है जिससे दृषिगत उत्य्रदों के मूल्य स्वत: बढ़ने लगते हैं। 
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भारत सकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत वर्तमान मे अनेक प्रकार 
के अनाज, तिलहन व अन्य व्यापारिक फसलें सम्मिलित हैं। 


न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण ([0ह्तातच्त ०७ ० शारकाएफ 50970०6 
ए7०९)--साधारण के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषिगत उत्पादों की 
लागद के आधार पर किया जाता है। इस सवध में फॉर्म-प्रबंधन अध्ययनों में लागत 
संबंधी चार अवधारणाएँ काम में लायी जाती हैं। ४. २५ श तथा 2। इन चारों लागत 

संबंधी ८ || 
संबंधी अवधारणाओं का सक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार किया गया है. - 


( के) लागत ५ --इस्च लागत में कृषिणत पदार्थों को निम्नलिखित लागतों 
को सम्मिलित किया जाता है--()) खेतिहर मजदूरों को मजदूरी (#) किरोय पर लिये 
गये चैल का किशया (0) काम में लिये गये स्वय के बैल को लागत (५) किण्ये 
की मशीन का किराया (५) काम में तली गयी स्वयं की मशीन को लागत 
() समस्त काप्र मे लिये गये बीजों को लागत (५४) कीटनाशक रसायन एवं अन्य 
औषधियो का मूल्य (५॥) कुल काम मेँ ली गयी खाद का मूल्य (9) कुल काम में 
लिये गये उर्वरकों की लागत (५) कृषि उत्पादों के दौरान काम में ली गयी स्थायी 
परिस्म्पतियाँ-भवन, भूमि, मशीनरी एवं औजार इत्यादि का हास (0) सिचाईं की लागत 
(00 वास्तविक कार्यशील पूँजी का ब्याज (४0) भू-राजस्व जैसे समस्त कर (00७) 
'फसलों के उत्पादन के लिए गए दीर्घकालीन ऋणों पर व्याज (५४) अन्ध समस्त व्यंय- 
जो उपर्युक्त सूची में सम्मिलित नहीं हुए हों। 

(ख ) लागत 3,-कुपियत पदार्थों की इस्र लागत में लागत >| तथा किराये 
पर ली गयी कषि भूमि का किराया सम्मिलित होता है। 

( ग) लागत ४--कृषिगत उत्पादों की इस लागत में लागत ४, + अपनों स्व॒य 
की भूमि का अनुमानित किगया भू-राजस्व की रकम को घटाकर + अपनी स्वयं को 
स्थायी पूँजी पर अनुमानित ब्याज (भूमि के अलाबा) का यौग्र सम्मिलित होता है। 


(घ) लागत 7---कृषिगत उत्पादों को इस लागत में लागत ४ + कृषकों के 
अपने परिवार के द्वाय लगाये गये श्रम का अनुमानित पारिन्नमिक जोड दिया जाता 
है। इस तरह लागत 2 सबसे अधिक होठी है जिसमे स्वयं की भूमि का किराया तथा 
स्थायी पूँजी पर ब्याज सम्मिलित होता है। 

चर्तमान में भारत में कृषियत उत्पादों की लागत संबधी समक विभिन्‍न राज्य 
सरकार तथा कृषिगत विश्वविद्यलयों के माध्यम से एकत्रित किये जाते हैं तथा कृषिगत 
लागत और मूल्य आयोग (0५८०) इन्हीं लागत संबंधी समकों के आधार पर अपनी 
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'रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जब कृषिगत उत्पादों की लागत का क्षेत्र काफो व्यापक एवं 
विस्तृत हो जाता है तो औसत लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित 
करना संभव नहों होता है। ८५८४ के द्वाय इस संबंध में यह सुझाव रखा गया हैं 
कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए सबसे कम कार्यकुशल कृपक श्रमिक 
की मजदूरी को भी मध्यनजर रखा जाना चाहिए जिससे कृपिगत उत्पादों को कोमत 
में उसको भी सम्मिलित किया जा सके। 


2. निकास पघूल्य (55०६ ।लं८८)--निकासी मूल्य का अभिप्राय ऐसे मूल्यों 
से लिया जाता है जिन पर केद्रोय सरकार अपने केन्द्रीय भण्डारों से सावंजनिक वितरण 
प्रणाली या रोलर आटा मिलों के लिए अनाज निर्ममत करती है। निकासी मूल्य भारतीय 
खाद्य निगम (5८) द्वारा विभिन्‍न तथा अन्य संस्थानों को अनाज देते समय वसूल किये 
जाते हैं। साधारणतया ये मूल्य बाजार मूल्य से कम होते हैं। ये मूल्य राशन की दुकानों 
पर उपभोक्ताओं से लिये जाने वाले मूल्यों पर भी प्रभाव डालते हैं। राशन को दुकानों 
के मूल्य निकासी मूल्यों से कुछ अधिक होते हैं। सरकार को अनाज के संग्रहण एवं 
वितरण संबंधी व्ययों को भी पूरी तरह ध्यान मे रखना चाहिए जिससे खद्यान्नों पर 
जो बड़ी मात्रा में सरकारी सहायता (सब्सपिड्रो) प्राप्त होती है ठस पर नियंत्रण रखा 
जा सके। यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तो निरन्तर बढ़ाती रहे और निकासो 
मूल्यों को यथास्थिर रखा जाए तो सरकारी सहायता को राशि को बढ़ाना होगा। सरकार 
को इस संबंध में यह भी सोचना पड़ता है कि यदि उसके द्वारा सरकारी सहायता 
को रकम कम को जाती है तो इससे निर्धन वर्ग को हानि होगी और उन्हें अनाज 
क्रय करने के लिए ऊँचे मूल्य देने होंगे। इसलिए व्यावहारिक जीवन में निकासी मूल्य 
शाशन की दुकानों के खुदरा मूल्यों को बढ़ावा भी संभव नहीं होता है। 


3. बाजार मूल्य (/श्ा,८ ?7८८४)-बाजार मूल्य वे मूल्य होते हैं जो 
साधारणतया बाजार में वस्तुओं और सेवाओं को माँग और पूर्ति को सापेक्षिक शक्तियों 
के द्वार निर्धारित होते हैं। जब बाजार मूल्य काफो बढ़ने लगते हैं तो सरकार इन 
मूल्यों को कम करने के लिए बफर स्टॉक से माल निकाल कर बाजार में भेजती 
है, जिससे बाजार मूल्य कम हो जाते हैं। इसके विपरोत जब बाजार मूल्य कम होते 
लगते हैं तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृपकों से उनके उत्पादों को क्रय करके 
बाजार मूल्यों को कम होने से रोकतों है तथा कृषकों के हितों को रक्षा करतो है। 
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न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा वसूली यूल्यों में 
चूद्धि कहाँ त्तक उचित है? 


केवल निम्नलिखित दशाओं में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा चसूली मूल्यों 
में सरकार की वृद्धि करनी चाहिए- 


+ जब कृषिशत इन्पुट्स की लागत में निरन्तर वृद्धि हो रहो हो। 


2. जय कृषकों के स्वयं के पारीयारिक सदस्यों की श्रम लागत सही नहीं 
जोडी गयी हो। 


» जब कृषिणत उत्पादीं में जोखिय व अनिश्चितता का वातावरण अधिक 
देखने को मिले, साधारणतया ऐसा हो होता है। 


जब पूर्व निर्धारित कृषि संबंधी व्यापार की शर्तों में परिवर्तन हो गया हो। 


कृषि मूल्य नोति को सुधारने के लिए उपयुक्त सुझाव 
कृषिगत पदार्थी की मूल्य नीति को सुधारने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रमुख 
रूप से दिये जाते हैं- 


4. सरकारी संस्थाओं को कृषिगत पदार्थों के मूल्य निर्धारित करते समय 
कृषिगत पदार्थों की लागत संबंधी अधधारणाओ को मध्यनजर रखना 
चाहिए। 


जहाँ तक संभव हो, विपणन व्यवस्था में मध्यस्थता को समाप्त करना 
चाहिए। 


- सरकार के द्वार कृषिगत पदार्थों की मूल्य नीति निश्चित करते समय 
सदैव यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसके द्वारा निर्धारित मूल्य 
नीति का गरीब से गरीब लोगों (जो गरौत्री की रेखा के नीचे रह रहे 
हैं) को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषिगत 
यदार्थों के मूल्य अथवा सरकारी नीति एक महत्वपूर्ण नीति है जो देश 
की अर्थव्यवस्था व जनसाधारण को प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करती है 
जिसका निर्धारण बहुत सोच-समझकर किया जाना चाहिए। 
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एवं लघु उद्योग 








किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लघु तथा बड़े पैमाने के दोनों प्रकार के 
उद्योगों का विशेष महत्व होता है। भारत में तो प्राचीन काल से ही कुटीर व लघु 
उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत अपने कारीमरों के कला-कौशल के लिए 
सारे विश्व में विख्यात था, परन्तु अंग्रेजों को भारत के गौरवपूर्ण कुटीर तथा लघु उद्योग 
अपनी आँखों में खटकने लगे, जिससे उन्होंने इन भारतीय उद्योगों को सभी प्रकार 
से तहस-नहस करने का सफल प्रयत्न किया। परन्तु इतनी अवनति होने के पश्चात्‌ 
भी इन उद्योगों का अस्तित्व भारतीय अर्थव्यवस्था में आजभी कायम है। महात्मा गाँधी 
ने तो यहाँ तक कहा था, “भारत का उद्धार कुटीर उद्योगों के द्वारा ही हो सकता 
है।”” इसी तरह के विचार पं. मेहर ने इन शब्दों में व्यवत किये थे, “* भारत औद्योगिक 
राष्ट्र तभी बनेगा, जबड़क यहाँ लाखों की संख्या में छोटे-छोटे उद्योग हों।'' योजना 
आयोग ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इन कुटोर और लघु उद्योगों के महत्व को 
समझा हैं और इस प्रकार के उद्योगों का विकास एवं प्रयास करने के लिए अपनी 
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शौजनाओं में गंभीरता से विचार किया है। भारत मेः आर्थिक जोचा में पिनलिखित 
कारणो से इस प्रकार फे उच्चोगो घा भहत्त अधिक है-- 


१. रोजगार--कुटौर तथा पु उद्योग-घन्ये दण-घहुण होते हैं। भारतीय 
परिस्थितियों भे जहाँ घेगेजगारी घी समरदा एफ भीषण रूप सिये सदी है, इस पार 
के उद्योग उस भीषपता शो कम कर देगे। 95॥ में सघु एजे कुटीर उद्योगे मे 6 
छा लोगो यो शेगार प्राप्त था। अब एणभग 45 फरो्ट स्योछ्तपो घो एशक्ष न 
अपत्यक्ष रोजाए मिल्ता हुआ है। लपु उद्योगों मे प्रत्यक्रोजगार २०७७-०१ भे १85 6 
साख होने का अपुर्न है। 30०१-0४ के अन्त हुए शघ उच्योगो भे एत्यक्ष रूप से 
75 फरोड् छोगो फो रोजगा! मिश्तो फी संभाषत्रा है। 


2. कभ पूँणी और अभिक उत्पादन-कुटोर एप लघु उद्योग पूँरीगत कम 
च दम प्रधान होते हैं और भारत मे पूँजी नियेश फी कमी फे कारण ये उद्योग भारतीय 
परिस्थितियों भे सेयस्‍्फर हैं। १972-90 भे लघु उचोगे ने कुछ ३३/१0 समोड्टर, घव 
उत्पाद) क्िया। घह घंडुझ रे 990-9) में .8.699 फरोद रु हो गया। घर्ष २००- 
0] में उन उत्पादन 6,4६,/३& करोड़ मूल्य या रहा जो कुछ औद्योगिक उत्पादा 
का छगभग 40% भाण है। 


3, उत्पादन कार्य में फुशलता--एशेहे पैणो के उययोगे मे घड्टे पैगा) फे उधोगो 
की अपेक्षा उत्पादन भे घार्ष-कफुशलता अधिक होती है। इशका प्रभुख पाए शोर 
दैमाने के उधोणे को भलो- भांति देसभाल हो) फे फारण इनमे किसी एकार फे जुकसा] 
की गुंजाइश कम ही रहती है। 


4. आय घ सम्पत्ति का न्‍्यायोधित घितरण--मड्टे उद्योगों मे उत्पादा शाभ 
का एफ घहुत घड़ा हिस्सा एफ पूँजोपति ही हडप जाता है, परन्तु कुरीर एवं लघु 
उचद्योगो में उच्ती लाभ का आओक उत्पादन इफाइगे भें अधि उच्चित रूप रो नित्रण 
हो जाता है। 


5. विकेन्द्रित अर्धष्यवस्पा--क्रेन्टित अर्धव्यपश्था भे शोषण घी गुंजाइश 
अधिएफ रहतो है, जो कि लोकतत और समाजच्ाद के सिद्धान्तो फे पिरुद्ट है। पृरीर 
और एापु उद्योग-धन्थे अर्ध्यचस्था को विरे(ड्रित बाये रखते हैं। 


6. शेजगार की स्थिति थ सुरक्षा--छोटे-छोटे उद्योगों मे बेरोजगारी फा पशा 
क्रम ही आ चाता है। छोटे उद्योगो में कभी भी उत्पादा इता नहीं होता फि फिसी 
अवधि विशेष के ज्ञिए उद्योगो बे बन्द ऋरके श्रमिसे को घेरोगगार कर दिया जाए। 
इसलिए छोटे उद्योगों मे शेजगार के स्थामित्व की शुरक्षा रहती है। 
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7. औद्योगिक शान्ति--बड़ै-बड़े उद्योगों में मजदूरों और मिल-मालिकों के 
बीच संघर्ष के कारण जो आँद्योगिक संघर्ष रहता है और अशान्ति रहती है, छोटे- 
छोटे उद्योगों में आपसी सद्भावना के कारण इस प्रकार की अशान्ति फैलने का अवसर 
नहीं आता। इसके अतिरिक्त और भी औद्योगिक समस्याओं का प्राय: लोप हो जाता है। 


8. सैनिक मगहत्त्व--युद्ध के समय शत्रु बड़े उद्योगों को नष्ट करने का प्रयल 
करता है। यदि शत्रु हमारे देश पर युद्ध में बड़े उद्योगों पर बम आदि डालकर उनका 
विध्वंस करने में सफल हो गया, तो देश की अर्थव्यवस्था ही मिट्टी में मिल जायेगी। 
इसके विपरीत, लघु उद्योगों को नष्ट करना शत्रु के लिए एक दुष्कर कार्य है। 


9. कलात्मक बस्तुओं का उत्पादन--कुटीर उद्योगों में अनेक कलात्मक 
बस्तुओं का उत्पादन होता है जिनका निर्यात करके देश को काफो विदेशी मुद्रा प्राप्त 
होती है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। 


१0. शीघ्र उत्पादन वृद्धि--छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना तथा उनमें उत्पादन 
शुरू करने में अधिक समय नहीं लगता। इनके विपरीत, बड़े पैमाने के उद्योगों की 
स्थापना तथा उनमें उत्पादन शुरू करने में वर्षों लग जाते हैं। छोटे-छोटे उद्योगों द्वारा 
शीघ्र ही उत्पादन में वृद्धि को जा सकती है! 


१4. देश की आत्म-निर्भरता--लघु उद्योग इस प्रकार का सामान उत्पादित 
करते हैं जिनको कि विदेशों को निर्यात किया जाता है। इस रूप में ये विदेशी मुद्रा 
की बचत करते हैं। लघु उद्योगों में उत्पादित सामान का निर्यात करके विदेशी मुद्रा 
कमाई जाती है। 

१2. उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन---ठपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन विशेषकर 
कुटोर व छोटे उद्योगों में किया जाता है। इससे मुद्रास्फीति रोकने में सहायता मिलती 
ह्ै। 


१3. देश की सभ्यता व संस्कृति के अनुरूप---कुटीर उद्योगों में परस्पर 
'सहयोग, सद्भावना, व भ्रातृत्व की भावना बनी रहती है जो कि भारत देश की सभ्यता 
च॒ संस्कृति के अनुरूप है। 

44. राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद््धि-कुटीर एवं लघु उद्योगों 
के विकास से अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय 
में वृद्धि होती हैं और उसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। किसान 
लोग भी अतिरिक्त समय में कुटीर उद्योगों से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। 
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१5. विदेशी गुद्रा अर्जव--तघु उद्योग के निर्मित माल का विदेशों गें निर्यात 
प्रतिवर्ष लगभग 58,500 करोड़ रपये मूल्य का रहता है जिशरों विदेशी विनिमय रांकट 
मे सहायता मिलती है। 2000-0॥ में इराका तिर्यात 58,500 घरोद रु, वात रहा। पिर्यातों 
गे लघु उद्योगों का भाग लाभग 35% है। 


लघु व कुटीर उद्योगों की राग्याएँ, 
भारत मे लघु घ कुटीः उद्योगों की प्रमुख शापसयाएँ गिल्त प्रकार हैं- 


, कच्चे गात की सगस्‍या-भात में लघु व कुटीर उद्योगों की प्रथग रामस्या 
उन्हे कच्चे माले वी प्राप्ति की राधत्गा है। सीमित राधा होने के काएण उन्हें पर्याप्त 
चल अच्छा बाच््चा गाल उपतब्ध नहीं हो पाता है। इगहे उन्हें बड़े उद्योगों के राषक्ष 
टिके रहने मे कठिगाई होती है। 


2. आधुनिद यद्रों व औजारों बा अभाव--भारत में लघु एन कुगीर उच्चोत 
आधुनिक यन््रो व औजाए ते दाग ऊँचे होते के कारण उन्हे खरीदो में आगाणर्ध रहते 
है। इशरो उगवेः उत्पादन मे तीव्र वृद्धि नहीं हो पाती है। 


3. थीार इकाइयां -बीगार इकाइया भी लघु एवं कुटीर उधोगों क्री एव. 
अन्य शागह्णा है। मार्च, 200। के अन्त में लघु उद्योग क्षेत्र की लगशग 205 लाख 
इवगइयाँ रग्ण धी। इनो बैवों का 4506 करोड़ रु फंसा था। 


4. अशिक्षित द्गरीएर तथा तकनीकी लोचहीनत्ा- लघु एवं बुरीर उद्योगी 
की एक अन्य समस्या बग़गीणयं वी अशिक्षा व उनवी रूढ़िवादिता है। शरणियों का 
जवी[की स्तर बहुत गीचा है। नवीन उत्पादन तिधियो के प्रति उनका दृष्टिकोण रूदितादी 
है। अतः उनमें तकीकी लोचहीनता तघु एवं कुटीर उद्योगो के विकास में बाधक 
है। 


5, उत्पादन का सीपित क्षेत्र--लघु एवं कुटीर उद्योगों का उत्पादन का क्षेत्र 
सीमित है। 


6, चित्त संबंधी राषस्था--लघु एवं बुटीर उच्चोणों में कच्चे गाल के क्रय, 
गशीएोँं, औजारो, वारखानों, गौदाम आदि के लिए वित्तीय साथा। की आवश्यकता 
होती है। गजदूरी के भुगतात के लिए भी धन की आवश्यकता रहती है। गीशित राधनों 
के फलस्वरूप इन्हे वित्त सबंधी सगश्या का सागता वरना पड़ता है। 


7, ऊँची लागत--भारत गें लघु एवं कुटीर उद्योग्ो बी उत्पादन तकनीवे; पुराने 
है। इतगे नतीज वैज्ञानिक चद्धति वा प्रयोग बहुत्त सीमित है। इसमे उत्पादन लागत 
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ऊँची आती है तथा उत्पादन का स्तर भी नीचा रहता है। 


8. विपणन की समस्या--उत्पादन की ऊंची लागत, उत्पादन का नीचा स्तर, 
श्रमिकों की ऋणग्रस्तता, मध्यस्थों का बाहुलय आदि के कारण कारीगरों को उत्पादन 
का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। 


9. बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धा--बड़े उद्योगों को अनेक प्रकार की आन्तरिक 
व बाह्म बचतें प्राप्त होती हैं जिससे उनकी उत्पादन लागत लघु व कुटीर उद्योगों से 
कम बैठती है। इससे लघु व कुटीर उद्योग प्रतिस्पर्द्धा में पिछड जाते हैं। 


१0. उपभोक्ताओं की अरुचि व संरक्षण का अभाव---ठपभोक्‍ताओं की 
अरुचि व सरकारी संरक्षण के अभाव में इन्हें अपना अस्तित्व बनाये रखने में बड़ी 
कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 


44. कर भार--उत्पादन कर, बिक्री कर, आय कर, अनेक प्रकार के स्थानीय 
करों के कारण भी इनके सामने संकट उत्पन हुआ है। 


औद्योगिक नीति की आलोचनाएँ 


शप्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 3] मई, 990 को जो औद्योगिक नीति घोषित की 
'वह कई दृष्टि से अर्थव्यवस्था के विकास'के अनुकूल थी, लेकिन फिर भी निम्नलिखित 
आधारों पर उसकी आलोचना की जाती है- 


4. असन्तुलित औद्योगिक विकास--इस औद्योगिक नीति में लघु एवं कृषि 
उद्योगों के विकास पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया, जबड़क दूसरे उद्योगों 
की उपेक्षा को गयी। 


2. शिक्षण एवं प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं--इस औद्योगिक नीति में रोजगार 
के अवसरों में वृद्धि की बात कही गयी, लेकिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के शिक्षण 
णवं प्रशिक्षण का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। ऐसी दशा में हम उनकी कार्यकुशलता 
और कुल उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए सोच भी नहीं सकते। 

3. केच्रीय निवेश अनुदान का जिक्र नही--इस नीति में ग्रामीण एवं पिछड़े 
क्षेत्रों में कम लागत पर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए लघु 
एवं कुटीर उद्योगों के लिए एक केद्धीय निवेश अनुदान योजदा की बात कही गयी, 
लेकिन अनुदान की राशि की सीमा का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया, इससे 
स्थिति अन्धकारमय बन गयी। 
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4. राजकोएीय रियायतों का खुलऊर दर्णव पहौं--इस औद्योगिक रीति मे 

लघु एव कृषि उद्योगो फ्लो राजशौरीय रिपषपोे ऐने जा एप" रखा गया भा, ऐेफिन 

इन रियाएग्रे एव छूटे का सर्णन सुसरूर नहों किए गाण। रदि इदका घणउप खुशरूर 
किया जाश. तो और भी नये उच्चरो औद्योगिक शेत्र में परेश कर सझते थे। 


5. साख पुविधाओं मे दृद्धि पर जोर नहीं--इस नीति मे झ्तेर स्थादों पर 
शह कहा गदा हि छाप एव कार उच्चोगे को सास सुतिदाएँ उपशत्ध परषारी रएगी 
और पूर्त-निर्धारित उ्देष्यों को पु करने फे पंदल झिपे शाएगे। शेक्िन नई पित्तोप 
सज्याओ को स्थापदा फो छात्र कहीं भी भहों झहो शददी। 


&, बड़ी निवेश म्रीमा बेनामी इकाइयों को जन्म-इस औद्योगिक नोएि में 
लषु उच्योणे को दिवेश सौमा में युद्ध से आएनुकूस स्यभ नहों मिल सफुणा। इससे 
गेनामी स्वामित्व के स्थात पर झेनाी उद्योग जो एसपने झन मौफत मिलने जो संभापना 
घी 


3. स्पष्ट दिशा-निर्देश का अभाव--इस औद्योगिक गोति फे उद्देश्य ऐो मएते 
आऊरईक थे, फिसु बद्या उत्पादन फिया जामे औौंर फ्निके शिए उत्पाइम शिया जाये? 
इसके समंध मे दिश-निर्देश का अधात था। सापाजिक ए४ईमिक्णाओं के अनुसार 
उत्पादन सश्यो कौ प्रापित ऐतु दिरिशेग किस दिला मे किये जापे? न तो घह चीति 
आतएयक घस्तुओं के उत्णदन क्ये प्रोस्साहन देने मे रष्ए थी और न धविरी है उत्कूर 
उपभोग की बस्तु को हतोत्साहित करने मे। 

8. भीति बहुत-कम राजतीति से प्रेणित-इस नोति मे दशपे स्थपहारिक 
दृष्टिकोण अपनाया गया था, फिर भी यह संघ-फुछ राजनोति से ऐेशित था। 

9. उत्णदन बृद्धि एवं रोजगार घड़ाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम का 
अंभाव-पघह केबल राणवीतिफ माय बनकर रह गए। योजनमद्ध शिशस के पिछसे 
अनुभव इसके साझी हैं कि उत्पादव एवं रोजगए में आशाहुपूल पृंद्धि भहीं हो पाई। 

लिष्फर्ष- इन आज्ञोचगाओ के झाजजूद भी यह कहा जा सास है हि यह 
औद्योगिक भीति म्टी सामयिक्त ले ब्यययहारिक थी। 

भारत सरकार की नवीन औद्योगिक एजे लाइसेंसिंग नीति, १०9१ एवं 
उदारीकरण 


स्वतत्रता प्राप्ति से होकर 790 तक भारत सारपर फे ट्वागा जितनी भी औदधोगिक 
के स्गहतेसिशा नीकिसों शोधित करते गयी हैं से टेश में एक स्वस्थ औदधोगिर तातापश्ण 


202 पंचायती राज संस्थाएँ : अतीत वर्तमान और भविष्य 


को बनाने में असमर्थ रही हैं। 990 में राष्ट्री मोर्चा सरकार के द्वारा भी भी औद्योगिक 
एवं लाइसेसिंग नीति घोषित की गयी, लेकिन इस नीनि को भी देश में पूरी सफलता 
प्राप्त नहीं हो सकी। इन समस्त नीतियों का प्रमुख उद्देश्य देश में समाजवादी समाज 
की स्थापना करना था, जिसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना पर बल दिया गया, 
लेकिम व्यवहार में ठीक इसके विपरीत हुआ और निजी क्षेत्र प्रबल होता गया, धन 
के म्केद्रण को प्रोत्माहन मिला और आज सम्पूर्ण भारत में निजीकरण (ए#एड520ण) 
की बात जोर पकड़तीजा रही है। इन सभी बातों से प्रेरित होकर 24 जुलाई, 99] 
को उद्योग राज्यमंत्री श्री पी.जे. कुरियन ने संसद में नवान औद्योगिक एवं लाइसेंमिंग 
नीति की घोषणा की। इस नीति में औद्योगिकरण को और भी सरल एवं सुलभ बनाया 
गया है, इसलिए इसे खुली एव ठदार नीति की संज्ञा दी हैं। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य 
उद्योगों पर लगे लाइमेंस प्रतिबन्धों, नियंत्रणों तथा तानाशाही जैसे बातावरण को समाप्त 
करना है जिससे देश में नया व्यावहारिक तथा उदार औद्योगिक वातावरण तैयार हो 
सके और स्वदेशी पूँजी के साथ-साथ विदेशी विनियोग को प्रोत्माहत मिल सके। 








१99] की नवीन औद्योगिक एवं लाइसेंमिंग नीति की विशेषताएँ 


24 जुलाई, 399 को भारत मरकार द्वारा जो नवीन औद्योगिक एवं लाइसेंमिंग 
नीति घोषित की गयी, उसकी प्रमुख विशेषवाएँ निम्नलिखित हैं-.. 

4. लाइसेंसो से छुटकारा--इस नवीन औद्योगिक नीति में ॥8 बड़े उधोगों 
को छोडकर शेष सभी उद्योगों को लाटमेंस से मुक्त कर दिया गया है। अब १8 उद्योगों, 
जो सुरक्षा व यौद्धिक महत्व के हैं के अलावा को अपनी स्थापना एवं विस्तार के 
लिए किसी भी प्रकार की सरकारी #पचारिकता पूरी करवाने को आवश्यकता नहीं 
है। 

2. प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग सीमा---भारत सरकार के द्वारा इस नवीन नीनि 
में प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग सीमा 40 प्रतिशत बढ़ाकर 54 प्रतिशत कर दी गयी हैं। 
वर्तेमान में सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 400 प्रतिशत तक करना चाहती है। 

3. विदेशी विशेषज्ञों की सेचाओं का उदारतापूर्वक आवात-दइस नीति में 
यह व्यवस्था करदी गयी है कि विदेशों से विरपज्ञों को तकनीकी सेवाएँ खुलकर 
आयात की जाएंगी, उनमें उदारता का रुख अपनाया जाएगा, जिसमे देश में प्रौद्योगिकी 
को बढ़ावा मिलेगा। 

4- रुए्ण इकाइयों को औद्योगिक एवं पुनर्नि्माण निगम को सौंपना-दस 
जवोत औद्योगिक नीति के अपार बोमार औद्योगिक रकादयों को पन॑; जीवित करने 
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के लिए औद्योगिवः एव पुनर्निर्णाण निगम को सौंपा जाएगा और इससे विश्थापित श्रमिकों 
के हिंती की रक्षा के लिए एक सामाजिक सुरक्षा वार्यक्रम प्राशभ्भ किया जाएगा। 


5. एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मवः व्यापार के आन्‍्तर्मत कम्पत्रियाँ--जो 
काम्पनियाँ अथवा व्यावध्षायिक इकाइयाँ ।शाराए के अन्तर्गत आती हैं उपकी प्राशभिक 
सम्पत्ति सीपा समाप्त तर दी गयी है | ऐसा होने रो इए कम्पनियों दी सथापगाविस्ताए 
और विलीनीकरण जैसे प्रतिबन्ध स्वतः ही रामाप्त हो जाएंगे तथा भारत राग्वार रो 
इस सबंध में किसी भी प्रकार वी स्वीकृति लेने की आवश्यकता महशूस महीं होगी। 


6. भनिजीकीरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहम--इस नीति में राग्वार सार्वजीक 
क्षेत्र के उद्योगों में अपने विनियोग को कम करके जवता के विनियोग को बढ़ावा 
देगी। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था में निजीकरण यी भावना को प्रोत्साहन मिलेगा तथा 
साकार अपनो ध्यान दस अल्पविकशित क्षेत्र की ओर लगाबेगी। 

7. 3एठ उद्योगों को सरकारी छ्लेत्र मे--इस नीति में आठ बड़े व राष्ट्रीय 
हिंत के उद्योगी को वाडाई के साथ सरकारी क्षेत्र म॑ रखा गया है। इतर उद्योगों में विज 
हस्तशीप कतई पसन्द नहीं है-- (६) रेल परिवहन, (॥) गोला बाझूद त युद्ध सबधी 
सागान के उद्योग, (॥) बोयला व लिग्नाइट, (४) खनिज तेल, (५) परमाणु शाबित 
उच्चोग, (४७ लोहा कमगस्क, सैंगनीज अगस्क, त्रोश अयस्क, जिप्सम, गधक, स्वर्ण 
व हार सबधी उद्योग, (७॥) ताम्वा, सीसा, जस्ता, टिन, मोलजिनम व लघुप्रेम का 
खान इत्पादि उद्योग, (७॥) परमाणु शकितर उत्पादन का नियत्रण एवं उच्चाग आदेश, 
953 की आतुसूची में विनिर्दिष्ट खीज राबधी उच्चोग। 

8. 8 उद्योगों दे; लिए अनिवाय॑ लाइटरोग प्रणाली--इस नवीत औद्यागिक 
नीति क अनुसार उिलललिखित 8 उद्योगी को लाइसेस प्राप्त करना आविवार्य है ।लाइसेस 
के बिना ये उद्योग अपना व्यवप्ताय नहीं कर सकते हैं-- 

(0 कोयला एवं लिग्नाइट 
(00 खतरनाक रगायन 
(॥) औषधि एवं भेषज 
(४) चीनी उद्योग 
(५) पशु चर्बी तथा तेल 
(श) पैट्रोलिपम तथा इससे संबंधित पदार्थ 
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(४0) मादक पेयों का आसवन और यचासवनर 
(शा) तम्बाकू के सिगार एवं सिगरेटें और विनिर्मित तम्बाकू प्रतिस्थापन 
(00 एस्व्ेस्ट्स और एस्वेस्टस पर आधारित उत्पादन 
(0 अपरिष्कृत खालें, चमड़ा उद्योग इत्यादि। 
(४) रंगीन तथा प्रसाधित बाल वाली खालों संबंधी उद्योग 
(४0) मोटरकार, बस, ट्रक, जीप, पेन इत्यादि। 
(४४) समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं रक्षा उपकरण 


(४५) खोई पर आधारित इकाइयों को छोडकर सभी कागजी व अखबारी 
कागज। 


(५५) प्लाईवुड, डेकोरेटिव विनियर्स और लकडी पर आधारित ठद्योग। 


(४श) बिजली का मनोरंजन का सामान-वी.सी.आर., कलर टी.वी., सी.डी. 
प्लेयर्स, टेपरिकार्डर इत्यादि! 


(था) औद्योगिक विस्फोट सामग्री उद्योग तथा ह्वाइट गुड्स-डिश, वाशिंग 
मशीनें, एयर-कम्डीशनर्स, घरेलू फ्रिज, माइक्रोवेव ओवम्स इत्यादि। 


9. श्रमिक की भागीदारी को बढ़ावा-इस औद्योगिक नीति में रुग्ण 
औद्योगिक इकाइयों की स्थिति में सुधार लाने के लिए श्रमिकों की सहभागिता व॑ 
भागीदारी को प्रोत्साहन दिया गया है। इससे श्रम व प्रबन्ध के बीच मधुर संबंध बनेंगे 
व मिलों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। 


0. वर्तमान रजिस्ट्रेशन योजना समाप्त--इस नवीन नीति के अनुसार उद्योगों 
के लिए रजिस्ट्रेशन योजना समाप्त कर दी गयो है। अब 8 उद्योगों को छोडकर शेष 
अन्य उद्योगों को रजिस्ट्रेशन करवाने, लाइसेंस लेने जैसो औपचारिकताएँ पूरी करने 
की आवश्यकता नहीं है। 


47. एकाधिकार प्रतिबन्ध एवं अनुचित व्यवहार कानून को नियमित एवं 
नियंत्रित---इस नवीन औद्योगिक नीति में एकाधिकार प्रतिबन्ध एवं अनुचित व्यवहार 
कानून को नियमित एवं नियंत्रित कर दिया गया है ।इसके साथ ही आयोग को व्यक्तिगत 

अथवा सामूहिक रूप से उपभोक्ताओं की शिकायतों की जाँच का अधिकार दिया गया 
है। इसके लिए !शारा? अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने की बाद कही गयी 


ग्रामीण विकास्त में कुटीर एवं लघु उद्योग 205 


हैं जिससे आयोग अपने दण्डात्मक व पूरक अधिकारों का पूरा-पूरा उपयोग करने 
की स्थिति में हो। 


१2- सावधि तऋऋरणों के संबंध में--भारतीय वित्तीय संस्थाओं के द्वारा कणों 
छो साधारण अशपत्रों में बदलने या अवियार्य परिवर्तनीयता धारा अब नवी। बोजनाओं 
के सावधि कणों में लागू नहीं होगी। 


33. अधिक विस्तार मुविधाएँ---इस नवीन नीति में प्लान्ट एवं मशीनरी में 
अधिक विनियोजन की आवश्यकता नहीं होने पर विस्तार सबधी सुविधाएँ देने का 
प्रावधान रखा गया है, इसके साथ ही वर्तमान इकाइयों फे विस्तार को भी लाइरोंग 
से मुक्त रखा जाएगा। 

१4. उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को विशेष सुविधा-इस नौति में उ्य 
प्राथमिकता वाले उद्योगों को एक करोट्ट रपये तक की लागत के तिए विदेशी तकनीकी 
समझौतों को स्वत: स्वीकृति प्राप्त होगी, दोकिन इसमें रॉयल्टी की अगिवार्यता रखी 
गयी है। 


35. चिदेशी पूँजी निवेश पर छूट--इस नीति के अनुसार यदि स्वदेशी उद्योगों 
की आवश्यकताओं को पूष्ग करने के लिए पुँजीगत माल आयात किया जाता है और 
उसमें विदेशी पूँजी निवेश सम्मिलित है तो उसे स्वीकृति प्राप्त हो! जाएगी। इसके साथ 
ही आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा नियत्रण में भी परिवर्तन कर दिया जाएगा। 


१७, तकनीकी जाँच अनिवार्य नहीं--इस नवीन औद्योगिक नीति में यह 
व्यवस्था की गयी है कि किसी विदेशी तकनीशिय्त और स्वदेशी तकनीक की विदेशियों 
द्वाग जाँच करने यी अनुमति नहीं दी जाएगी। एिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशो के आधार 
घर तकनीकी सेवाओं का भुगतान किया जाएगा। 


१7. सप्रस्त लघु उद्योग लाइसेंस से पुक्त--इस नीति में भारत के समस्त 
लपु उद्योगों को लाइसैंस व्यवस्था से मुवत कर दिया गया है, चाहे वे 8 अनिवार्य 
उद्योगों की श्रेणी में आते हों। 


8, प्रत्यक्ष विदेशी पुँजी विनियोजन को प्रोत्साहन-इस्त नवीन नीति में 
विभिन्‍न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक ट्रांसफर का लाभ उठाते की दृष्टि से प्रत्यक्ष 
विदेशी पूँणी विनियोजन का आंश॑पूँणी के रूप में स्वापत किया गया है। इसके शाथ 
ही इलेक्ट्रोनिक उपकरण, खाद्य प्रोसेसिगं, होटत उद्योग, पर्यटन उद्योग, इतादि में 
विदेशी पूँजी विनियोजन का प्रतिशत 40 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। इनके शार्ष 
में आने वाती बाधाओं को भी दूर किया जाएगा। 
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१9. विदेशी निवेश की सीमा--जिन उद्योगों के लिए विदेशी पूँजीगत माल 
अनिवायं है और विदेशी मुद्रा का आसानो से प्रबन्ध हो सकता है या भविष्य में आर्थिक 
स्थिति सुधरने पर कुल पूँजोगत उपकरणों का कुल मूल्य कर सहित 25 प्रतिशत अथवा 
2 करोड़ उरुपये, जो भी अधिकतम हो, स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। 


भारत सरकार की औद्योगिक नीति में संशोधन तथा उदारीकरण के प्रभाव 
( 997-92 से 2000-02 तक ) 


भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक नोति में वर्ष 499] से लेकर 200॥ तक 
जो आवश्यक संशोधन एवं आर्थिक सुधार लागू किये गये हैं, उनका संक्षिप्त विवेचन 
निम्नलिखित है. 


१. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 47 से कम करके 
मात्र अब 3 रह गयी है--0) परमाणु ऊर्जा (॥) रेल परिवहन (9) परमाणु ऊर्जा शक्ति 
आदेश, 4953 में अनुसूचित खनिज सम्मिलित हैं। 9 मई, 200 को सुरक्षा उत्पादों 
में भी निजी क्षेत्र को छूट मिल गई है। 


2. लाइसेंस की अनिवार्येता अब 5 उद्योगों के लिए--भारत सरकार ने 
आवश्यक संशोधनों एवं परिवर्तनों के तहत अब केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस 
की अनिवार्यता रखो हैं तथा बाकी समस्त उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया 
गया है। 


3. अनेक उद्योगों को विदेशी पूँजी विनियोग में छूट--सरकार ने अनेक 
उद्योगों को विदेशों पूँजी विनियोग में छूट प्रदान को है जिससे उनमें पर्याप्त पूंजो विनियोग 
होने के साथ-साथ संबंधित क्ष्तेत्र के विकास को बढ़ावा मिल सके। 

4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी निवेश की सुविधा--भारत सरकार 
ने औद्योगिक नौति में संशोधनों एवं उदारीकरण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों 
में पूँजी निवेश को सुविधा प्रदान को है और वित्त वर्ष 998-99 में लगभग 5000 
करोड़ रुपये के विनिदेश व्ले चर में ज्यवस्था दे गयो है । 4999-2000 में १७ /00 
'करोड़्‌ रु. के विनिवेश, वर्ष 2000-2004 के बजट में भी 0,000 करोड़ रु. के विनिवेश 
का लक्ष्य था तथा 2002-03 के बजट में 32 हजार करोड़ रु. के विनिवेश का 
लक्ष्य है। 


5. फिल्‍म निर्माण को उद्योग का दज्जां--सरकार ने अब फिल्म निर्माण को 
उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया है जिससे यह उद्योग देश में तेजी से प्रगति कर सके। 
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खनिज उद्योग क्षेत्रों में भी अप्रवासी भारतीयों तथा समुद्रपार निगमों को 
शद्द-प्रतिशत अंशपुँजी में विनियोग की छूट--भारत सरकार द्वारा अपनी उदारीकरण 
की नीति में 3 ख़तिज उद्योग क्षेद्यों मे भी अप्रबासी भारतोयों और समुद्रपार निगमों 
को शरतें-प्रतिशत अशपूँनी में विनिय्योग को छूट प्रदान को गयी है। 


7. आधारभूत संरचना विकास के लिए प्रपुख क्षेत्रों मे निजी क्षेत्र को छूट 
एवं सुविधाएँ-.भारत सरकार ने औद्योगिक नीति मे उदारीकरण के फलस्वरूप 
आधाएभूत सरचता के तीव्र विकास के लिए निज्ञों क्षेत्र को प्रमुख क्षेत्रों में सडक, 
विद्युत शक्ति, जहाजराती एवं बन्दरगाह, टेलीकॉम्यूनिकेशन, हवाई अड्ढों तथा घायु 
सेवा में बिनियोग तथा सचालन संब्रधो छूट प्रदान को है। 


8. उद्योगों में विदेशी पूँजी विनियोग में वृद्धि--सरकार ने औद्योगिक नीति 
में सशोधन एवं उदारौकरण के फलस्वस्प प्रत्यक्ष पूँजी विनियोगों को बढ़ावा देने के 
लिए अनेक छूट एवं रियायतो को समय-समय पर घोषणा की है। 


9. स्वतंत्र प्रशुत्क आयोग॑-सरकार की ठदातकएण छी नीति में प्रशुल्क 
सव॑धी मामलों की देखरेख करने के लिए एक स्वतंत्र प्रशुल्क आयोग की स्थापना 
देश म की गयी है। 


१0. निर्यात संवर्द्धन बोर्ड की स्थापना--भारत सरकार ने देश को औद्योगिक 
नीति में आवश्यक सशौधन कर निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए एक उच्च अधिकार 
प्राप्त निर्यात संवर्द्धत बोर्ड की स्थापना कौ है। 


44. व्यक्तिगत आयकर तथा निगमकर दरों में क्रमी--भारत सरकार ने वर्ष 
१997-98 के बजट में व्यक्तिगत आयकर तथा तिगम कर की दरों में काफी कमी 
की है। इस वजट में व्यवितगमत आयकर को सीमा 40 हजार रुपये बढ़ाकर 50 हजार 
रुपये कर दी गयी हैं। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत बचतो 
को प्रोत्साहन करना है। इससे प्राथमिक पूँजी बाजार को प्रोत्साइन मिलेगा। 

१2, लाभांश पर लगने वाला आयकर समाप्त--भारद् सस्कारने अपने बजट 
चर्ष 997-98 में अशधारियों को प्राप्त होने वाले लाभाश पर आयकर को समाप्त 
'कर दिया है। ऐसा कछे से देश में उच्चोगों में अंशपदों में पूँजी विनियोग को प्रोत्साहन 
मिलेगा। 

१3- नी चुने हुए सार्वजनिक उपक्रमों को 'नवरल' को संज्ञा-भारत सरकार 
ने अपनी उदारीकरण को नोहि में नो छुते हुए सार्वजनिक उपक्रगों को 'नवातत' की 
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श्रेणो में रखा है तथा उन्हें स्वायत्तता प्रदान को है। इसो श्रेणी में भारत सरकार द्वारा 
06#॥., और गण, को भी सम्मिलित किया गया हैं। 


44. लाभ कमाने वाले 97 सार्वजनिक उपक्रमों को अपने कार्यो में अधिक 
स्वायत्तता--भारत सरकार ने औद्योगिक चीति में आवश्यक संशोधन कर लाभ कमाने 
वाले देश के 97 सार्वजनिक उपक्रमों को अपने कार्यों में अधिक स्वायत्ता प्रदान की 
हैं। ऐसा होने से ये उपक्रम अपने नीति निर्धारण तथा क्रियान्वयन संबंधी कार्यों में 
अधिक स्वतत्रता से कार्य कर सकेंगे। 


१5. लघु उद्योगों के लिए आरक्षित्त मदों में कमी--भारत सरकार ट्वारअपनी 
आद्योगिक नीति में समय-समय पर अनेक बार आवश्यक संशोधन किये गये हैं तथा 
इनमे उदारीकरण को नीति अपनायी गयी हैं जिनमें लघु उद्योगों के लिए आरध्ल्षित 
कई मदों को कम कर दिया गया है। वर्ष १997-98 के बजट में 5 मदों को आरक्षित 
सूची से निकाल दिया गया है तथा बड़े उद्योगों के निर्माण को छूट प्रदान कर दी 
गयो है। सरकार के द्वारा जहाँ वर्ष 997 तक 873 मदों को लघु उद्योगों के लिए 
आरक्षित किया गया था। इनकी संख्या निरन्तर घटती जा रही है। अब लघु उद्योगों 
की आरक्षित म्दे घटकर 797 रह गई हैं! नयी निर्यात-आयात नोति 2000-200 
में लघु क्षेत्र में 58 उद्योगों को आरक्षण सूची से निकाल दिया है। 2002-03 के बजट 
में भी 50 ऐसे उद्योगों को आरक्षित सूची से निकालने का प्रावधान है। 


१6. वित्तीय संस्थानों की व्याज दरों में कमी ती तरल कोपों में वृद्ध्धि- 
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 42 प्रतिशत से कम करके 7 प्रतिशत, नकद कोषानुपात 
दर को १5 प्रतिशत से कम करके 8 प्रतिशत तथा तरल कोषानुपात की दर को 38 ॥; 
2 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप देश में 
वित्तीय संस्थानों की ब्याज दरों में कमी तथा तरल कोषों में वृद्धि संभव हुई है! ऐसा 
करने से उधार देय कोषों में भी आवश्यक वृद्धि संभव हुई है। 


१7- अप्रवासी भारतीयों तथा समुद्रयार निगमों को पोर्टफोलियो दिनियोग 
को अधिकतम सीमा में बृद्धि--भारत सरकार ने अपनी उदारोकरण कौ नीति में 
अप्रवारी भारतीयों दथा समुद्रयार नियमों को पोर्टफोलियों विनियोग को अधिकतम 
सीमा कम्पनी की प्रदत्त पूँजी के 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 39 प्रतिशत तक करने को 
व्यवस्था कर दी है। ऐसा करने के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल को अनुमति 
तथा आम सभा में निवेश प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होगा। 
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१8, अप्रवासी भारतीयों तथा समुद्रपार निमों द्वारा उद्योगों की सूची का 
विस्तार--सरकार ने उदारीकरण तथा सशोधन की नीति में अप्रवासी भारतीयों और 
समुद्रपार निगमों के द्वात प्रत्यक्ष विदेशी अश विनियोग से सबधित सूची का बिकास 
एव विस्तार किया है, जिसमे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्वय अनुमति से अशपूँजी 
विनियोण का प्रावधान रखा गया है। 


१9, लघु उद्योगों एवं एनसीलियरी उद्योगों में विदियोग की अधिकतम सीमा 
में वृद्धि-भारत सरकार भे अपनी उदारीकरण की नीति मे देश के लघु उद्योगों तथा 
'एनस्ौलियरी उद्योगों में सयंत्रो तथा मशीनों में विनियोग की अधिमि सीमा फ्रमशः 
60 लाख रपये और 75 लाख रपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रपये कर दी है। ऐसे ही 
अति लघु उद्योगो की अधिकतम सीमा वो भी 5 जाप रुपये से बढ़ाकर 25 लाए 
रपये तक कर दिया गया है। भारत सरकार की इस उदारीकरण की नीति से जहाँ 
'एक ओर इनकी प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता बढ़ेगी यहीं दूसरी ओर उन्हे अपना आर्थिक 
आकार बढ़ाने मे सहायता प्राप्त होगी। लघु उद्योगो मे विनियोग सीमा को अब घटाकर 
१ करोष्ट रु कर दिया गया है। 


20. 22 उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों मे अप्रवासी भारतीयों तथा 
समुद्रपार निगपों के अंशपूँजी विनियोग पर शत-प्रतिशत छूट--भारत सरकार द्वारा 
अपनी उदारीकरण की भीति मे 22 उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो मे अप्रवासी भारतीय 
और सपुद्रणार निगणे के अंशपू्जी विनियोग पर शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी 
है। इन उद्योगों मे 9 उच्च प्राथमिकता भ्राष्त उद्योग मेटरलॉजिकल और इन्फ्रास्ट्रब्यर 
क्षेत्र के 3 अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के उद्योग सम्मिलित हैं जिनमें अभी तक क्रमश: 
74 प्रतिशत और 5 प्रतिशत अशपूँजी विनियोग की छूट थी। 

2. सीमा शुल्क की उच्चतम दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया 
गया है और 2002-03 के बजट में इसकी 4 दरो को घटकार 2004-05 मे केवल 
दो हो दो 0% घ 20% रफने का निर्णय लिया गया है। 

22. उत्पादन शुल्क की 4 दरों को घटाकर दो युवित संगत दरों में बदल 
दिया है और उनमें सरलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। 

23. हथकरघा चश्ों पर उत्पादन शुल्क की छूट 2002-03 में भी जारी 
रखी गयी है। 

24- उद्योगों पर 2 लाख रू. से अधिक की उथारियों पर न्यूनतम ब्याज 
की सीमा सपाप्त कर दी गयी है। 
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25. पूंजी निधियों को नये उपक्रमों में निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 20% 
कर दी गयी है। 


26. 2002-03 के बजट में लाभांश पर कर अब निवेशकों पर लगेगा। 


27. लघु उद्योगों हेतु क्रेडिट कार्ड पर गारन्टी योजना--5 अगस्त, 2000 
से लागू इस योजना के तहत लघु उद्योगों पर विना सिक्‍यूरिटी के ऋण की सुविधा 
पिल गयी है। 


नवीन औद्योगिक नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन 


भारत सरकार द्वारा 499 में जो उपर्युक्त नवीन औद्योगिक नीति घोषित को 
गयी है। वह बहुत ही सरल, सादगी और साहसिक कदम को प्रदर्शित करती है। 
इसमें 8 बड़े उद्योगों के अलावा सभी बड़े व लघु एवं कुटोर उद्योगों को लाइसेंस 
से मुक्त किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को काम करके निजीकरण को बढ़ावा 
दिया गया, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया, साथ ही विदेशी तकनीकी सेवाओं 
के आयात को भी प्रोत्साहित किया गया। इसे भी अब घटाकर केवल 5 उद्योगों तक 
सीमित कर दिया गया है। वर्ष 992-93 में औद्योगिक उदारोकरण का रुख देश में 
औद्योगिक विकास के लिएपूरी तरह सराहनीय रहा। लगभग सभी वद्ढै-बड़े उद्योगपतियों 
द्वारा इस नीति का स्वागत किया गया। इससे स्वदेशी व अन्तरॉप्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को 
बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन व रोजगार में स्वत: वृद्धि होगी। 


फिक्की के अध्यक्ष एस.के. विड्ला ने इस नई नीति पर सन्तोष व्यक्त करते 
हुए उन्मुक्त चाजार प्रणाली एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्दा के लिए उपयोगी बताया है। 
एशोचेम के अध्यक्ष मजूमदार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्मुक्त करने की दिशा 
में एक सार्थक कदम बताया है। पी.एच.:डी. चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के 
अनुसार नई नीति से न केवल विदेशी विनियोजन आकर्पिक होगा, वड़ल्क औद्योगिक 
उत्पादन व प्रतिस्पर्डधा को भी बढ़ावा मिलेगा। लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति से भ्रष्टाचार 
समाप्त होगा। नौकरशाहो व राजनैतिक हस्तक्षेप पर लगाम लगेगी। ए.आई.एम.ओ. 
के अध्यक्ष श्री कालन्जी के अनुसार लाइसेंसिंग से मुक्ति तथा नियन्त्रणों का समापन 
आद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने वाला सही कदम है। दूसरी ओर इस नीति के 
आलोचकों का यह कहना है कि इस नीति से पूँजीवाद को प्रोत्साहन मिलेगा, अन्तर्राष्ट्रीय 
वित्त संस्थाओं का हस्तक्षेप बढ़ेगा और स्वदेशी उद्योगों की स्वतंत्रता समाप्त होगी। 
निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था में 
औद्योगिक विकास में प्रत्यक्ष योगदान देगी। 
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प्रत्येक उद्योग को चलाने के लिए चाहे बह कुटीर उद्योग हो या लघु उद्योग 
हो या किसी बड़े पैमाने का उद्योग हो, या लघु उद्योग हो या किसी बड़े पैमाने का 
उद्योग हो, विच्च की आवश्यकता होती है। उसी को हम औद्योगिक वित्त कहते हैं। 
आधुनिक उद्योगों में तो बड़ी मात्रा में पूँजी क्रा विनियोग करना पड़ता है। प्रत्येक 
उद्योग को चलाने के लिए चल और चल दोनों प्रकार की पूँजी की आवश्यकता होती 
है। सबसे पहले तो उद्योग स्थापित करने की योजना बनाने, उसकी 'सभावनाओ को 
खोज करने की औपचारिकताओं को पूरा करे के लिए वित्त की आवश्यकता मडती 
है। इसके बाद उद्योग के लिए स्थायी सम्पत्ति, जैसे--भूमि, यत्र आदि खरोदने पड़ते 
हैं जिसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। फिर उद्योग चलाने के लिए कच्चा 
माल खगैदने, मजदूरी, वेतन, कियया और अन्य प्रकार के खर्चे पूरा करने के लिए. 
धन की आवश्यकता होती है। कोई भी उद्योगपति अपने उद्योग का विस्तार एवं विकास 
करता ही चाहेगा। वह उसकी वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट नहीं रह सकता, भत्ः उसके 
लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ेगी। भारत थर्ष में कुटीर शवं लघु उद्योगों की 
समस्याओ के सम्राधान हेतु सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। सरकार हवाश कुटीर 
'एवं लघु उद्योगो के विकास्न के लिए किये गये उपायों को निम्नलिखित बिन्दुओं के 
अन्तर्गव स्पष्ट किया गया है-- 


. संगठनात्मक डपाय-.. कुटीर एवं सघु उद्योगो की समस्याओं एवं समाधान 
तथा विकास के लिए अनेक सगठनों की स्थापना कौ गईं है, जैसे-.-कुटौर उद्योग 
बोर्ड, अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, खादी व 
ग्रामीण उद्योग आयोग केद्दीय सिल्क बोर्ड, कोयर बोर्ड , जिला उद्योग केद्र, लघु उद्योग 
विकास संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग विषम आदि। संगठनों द्वाय लघु क्षेत्र के उद्योगों 
को सहायता प्रदान की जातो है। 


2. संस्थायत वित्त सहायता--कुटीर एवं लघु उद्योगो को रियायती दर पर 
वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनेक प्लेस्थाओ का गठन किया गया है। सरकार 
मे लघु क्षेत्रों के उद्योगों को ऊँची प्राथमिकता का क्षेत्र घोषित किया है ताकि दिच्दीय 
ससथाएँ इस क्षेत्र भे अधिकाधिक वित्तीय सुविधाएँ जुयएँ। कार्यशील पूँजी तथा अवधि 
ऋषणों की व्यवस्था हेतु सहकारी बैंक, वाणिज्य चैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग़ज्य वित्त 
निगम, लघु उद्योग विकास्त कोष आदि संस्थाएँ पूँजी की व्यवस्था करती है। रिवर्ज 
चैंक भी लघु क्षेत्र के लिए गारण्टी योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायतस प्रदान करती 
है। यथा-- 


2 पंचायती राज संस्थाएँ : अतीत वर्त्तमाद और भविष्य 


() सरकार प्रतिवर्ष लघु व कुटीर उद्योगों की रुजकीय सहायता अधिनियम 
के अन्तर्गत लगभग 250 से 300 करोड़ रु. के ऋण प्रदान करती है। 


(0 राज्य वित्त निगम ने भी लघु व कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान 
करते हैं। वर्ष 2000-0॥ में इन निगमों ने 28972 करोड़ रु. के ऋण 
स्वीकृत किये तथा 980.6 करोड़ रु. के ऋण वितरित किये। 


(9 स्टेट चैंक ऑफ इण्डिया व उसके सहायका बैंकों ने पायलट योजना 
के तहत वर्ष 4990-9 के अन्त तक 05 लाख इकाइयों को 40,000 
करोड़ रु. के ऋण दिये। 


(0) रिजर्व बैंक 93 चुनी हुई ऋणदात्री संस्थाओं को उनके द्वारा लघु उद्योगों 
को दिये जाने वाले ऋण पुन: भुगतान की गारण्टी देता है। 


(४) व्यापारिक बैंक भी इस हेतु ऋण देते हैं। मार्च, 200) तक च्यापाप्कि 
बैंकों की ऋण-शेष राशि 55,925 करोड़ रु. थी। 


(') इसके अतिरिक्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भी इन उद्योगों को 
ऋण सुविधाएँ देठा है। 


3. विक्रय संबंधी सुविधाएँ--कुटीर एवं लघु उद्योगों को बिक्रो के लिए 
सरकाए द्वारा कुछ सुविधाएँ उपलब्ध की गई हैं। देश च विदेश में विक्रय प्रोत्साहन 
के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। लघु उद्योगों के लिए बिक्री केन्द्र 
खोले गये हैं । निर्यात विकास परिपदों की स्थापना को गई है। कुटीर एवं लघु उद्योगों 
द्वास निर्मित वस्तुओं के लिए विपणन हेतु प्रबन्ध किये गये हैं तथा 400 से अधिक 
वस्तुओं को सरकारी खरीद के लिए निर्धारित कर दिया है। इनके द्वारा निर्मित पदार्थों 
के खरीद संबंधी नियमों में शिथिलता प्रदान की गई हैं। 


4. त्तकनीकी कौशल एवं दक्षता विकास--लघु क्षेत्र के उद्योगों में दकनीकी 
विकास एवं दस्तकारों को कुशलता में अभिवृद्धि के लिए सरकार द्वारा सरकारी एवं 
गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण दिये 
जाने की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय लघु उद्योग विकास संगठन तथा चार प्रादेशिक 
लघु सेवा संस्थान स्थापित किये गये हैं। 

5. अन्य उपाय--कुटीर एवं कूघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा 


इनके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किये गये हैं। उत्पादन शुल्क 
में छूट दी गई है। उद्योगों को किस्तों पर मशीनरी दिलवाने की व्यवस्था की गई है। 
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बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता से बचने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योगों को सरकारी 
नीति के तहत संरक्षण दिया गया है। औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना कर 
इन उद्योगों को लाभ पहुँचाया गया है। 


6. वर्ष 9999-2000 में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नए नीतिगत उपाय-- 
चर्प १999-2000 थें लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने निम्न नीतिगत 
उपाय किये हैं-- 


0) पैंकों को पर्याप्त गुरक्ष प्रदान करने तथा लघु उद्योग इकाइयों विशेषकर 
निर्यातोन्मुख तथा लघु इकाइयों को निवेश ऋण के प्रवाह में मुधार लाने 
हेंतु बजट (999-2000) मे नई ऋण बीमा स्कीम की घोषणा की गयी। 


(४) यैंकों द्वारा लघु उद्योगों इकाइयो के लिए कार्यकारी पूँजी को सीमा उनके 
चार्पिक कारोबार के 20 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाती है। 
इस प्रयोजनार्थ कारोबार की सीमा 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ 
कर दी गई है। 


(॥) यैंकों की सधु क्षेत्र तक पहुँच बढ़ाने, लघु शैत्र को ऋण देने के प्रथोजनार्थ 
गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनियों (एन बी.एफ सी ) अथवा अन्य वित्तीय 
मध्यस्थों को बैंकों द्वार ऋण देने को बैंकों के ऋण देने के प्राथमिकता 
के क्षेत्र की परिधाषा में शामिल कर लिया गया है। 

0५) लघु उद्योग इकाइयों को दी गई उत्पाद शुल्क से छूट की सुत्रिधा उन 
वस्तुओं को भी मिलेगी जिनका ब्राड गारंटी क्षेत्रों में स्थित दूसरे त्रिनिर्धातां 
का है। 

(४) ग्रामीण औद्योगीकरण हेतु एक ग़प्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई है, 
जिसका लक्ष्य प्रत्येक वर्ष ऐसे 700 ग्रामीण समूहों की स्थापग्म करमा 
होगा जो ग्रामीण औधोगिकीकरण को बढ़ावा दे सके। 


(श) विश्व व्याएर सगठन (डब्ल्यू दी.ओ.) के संबंध में अध्तव विकास का 
समन्वय करने हेतु डीसी (लघु उद्योग) के कार्यलिय में एक सेल की 
स्थापना की गई है जो हाल की गतिविधियों के सर्बंध में लघु उद्योग 
संघो और एस एमई इकाइयों की सूचना दे सके, विश्व व्यापार संगठन 
करारों के अनुरूप लघु उद्योगो के लिए नीतियाँ तैयार करे तथा विश्व 
व्यापार सगठन से संबंधित महत्वपूर्ण सेमिवादों तथा कार्यवालाओं का 
आयोजन कंर कसे। 
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(भं|) सूती धागों को लघु उद्योग की सामान्य उत्पाद शुल्क से छूट स्कीम में 
शामिल कर लिया गया है। 


(शरण) लघु तथा सहायक उपक्रमों के लिए निवेश सीमा को मौजूदा 3 करोड़ 
रुपए से घटाकर एक करोड़ रुपए कर दिया गया है। 


7. अगस्त, 2000 में अनेक रियायत्ों की घोषणा--प्रधानमंत्री अटल बिहारी 
वाजपेयी ने 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक मुश्ठ 
पैकेज कौ घोषणा की। इस पैकेज में लघु उद्योगों के लिए अनेक रियायतों को घोषणा 
'की गयी। प्रमुख रियायतें इस प्रकार हैं- 


(0) उत्पाद शुल्क में छूट की सीमा 50 लाख रु. से बढ़ाकर । करोड़ रु. 
कर दी गयी है। 


(0) सावधि ऋण और कार्यशील पूँजी (कंपोजिट लोन) को सीमा 40 लाख 
₹ से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गयी है। 


(॥॥) लघु क्षेत्र की इकाइयों में तकनीकी विकास के लिए लगायी गयी पूजी 
की १2 प्रतिशत सब्पिड़ी देने की घोषणा कौ गयो हैं। 


(४) 0 लाख रु. तक के कारोबार वाली लु क्षेत्र की सेवा इकाइयों को 
प्राथमिकता के आधार पर ऋण पाने वालो श्रेणी में शामिल किया गया है। 


(५) लघु क्षेत्र में गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए आई.एस.ओ. 9000 
सर्टिफिकेट पाने चाली इकाइयों को 75,000 रुपये की अनुदान योजना 
को छः: साल के लिए और बढ़ा दिया है। 


(भ) केद्ध और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से हथकरघा क्षेत्र के लिए 
447 करोड़ रु. की दीवदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। 
इस योजना के तहत हथकरघा उद्योग या चुनकरों व कारीगरोें को उद्योग- 
धंधा शुरू करने के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी 
जाएगी। 
(शा) लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने की सिफारिश के लिए एक 
समित्ति का गठन किया गया है। 
8. लघु उद्योग क्षेत्र सम्बर्धन हेतु उठाये गए अन्य कदम-प्रधानमंत्री द्वार 
30 अगस्त, 2000 को घोषित लघु उद्योग क्षेत्र विकास की व्यापक नीतिगत पैकेज 
को मूर्तरूप देने के लिए निम्न उपाय किये गए हैं-- 
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(0 लघु उद्यौगो के लिए उत्पाद शुल्क छूट की सीमा । सितम्बर, 2000 से 
50 लाख से बढ़ाकर करोड़ रु. तक बढ़ा दी गई है?) 


(॥) लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों के सुधार के लिए मिश्रित ऋण- 
स्कीम की सीणा 2५ लाख रू तक बढ़ा दी गई है, ५ लाख रु, तक के ऋणो के 
लिए समानान्तर जमानत की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है, लघु-उद्योगों के लिए ऋण- 
गारण्टी फण्ड स्कीम चालू की गई है, प्रौद्योगिकी उत्तयत ऋण सम्बद्ध पूँजीगत आर्थिक 
सहायता स्कोम 20 सितम्बर, 2000 से लागू को गई है, लघु सेवाओं और व्यापार 
उद्यमो के लिए निवेश सीमा 5 लाख रु से बढ़ाकर 0 लाख रु कर दी गईं है तथा 
सिले-सिलाये वस्चों पर से प्रतिब्रन्ध हटाये जा रहे हैं। 


9. वर्ष 200-0 में लघु उद्योग क्षेत्र में घटित गतिविधियाँ अगस्त, 2000 
में घोषित व्यापक नीतिगत पैकेज के अनुसरण में वर्ष 200-02 के दौरान लघु उद्योग 
क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियाँ सम्पन्न हुई-- 
हौजरी तथा हस्त उपकरण उपक्षेत्रो में स्थापित इकाइयों के लिए निबेश 
सीमा को ॥ करोड़ रुपये से बढाकर 5 करौड़ रु कर दिया गया। 
ऋण गारंटी निधि योजना के तहत स्थापित सचित निधि को 25 करोड़ 
रुपये से बढ़ाकर 200 कऐड़ रुपये कर दिया गया। 
2288 करोड रपये के समग्र ऋण को तुलना मे ऋण गारटी दिसम्बर, 
2004 के अन्त तक उपलब्ध कराई गई। 
चमडे के सामान, जूती तथा खिलौनों से संबंधित 44 मंदो को 29 जून, 
200। से अनारक्षित कर दिया गया है। 
बाजार विकास सहायता योजना नामक एक गई सोजतों पूर्ण रूप से लघु 
उद्योग क्षेत्र के लिए प्रारभ की गयी। 

- समूह विकास कार्यक्रम के तहत 4 'यूनिडो' सहायता प्राप्त परियोजनाओं 
को वर्ष के दौद्न प्रारंभ किया गवा। 

उद्योग साधारणतया दो प्रकार के होते हैं-..() बड़े पैमाने के उऋरण और (७) 
छोटे पैमाने के उद्योग। जिने उद्योगों में भूमि, श्रम, पूँजी, प्रघन्च आदि बड़े पैमाने 
पर प्रयोग किये जाते हैं, वे बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं एवं जिन उद्योगों मे 


भूमि, श्रम, पूँजी, प्रबन्ध आदि का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, वे छोटे पैमाने 
के उद्योग कहे जाते हैं। छोटे पैमाने के उद्योगो को घर्गीकरण फिर दो प्रकार से कर 


हरे 


बज 


च्ज़ 


के 


] 


छः 
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दिया जाता है-..8) कुटीर उद्योग और (॥) छोटे पैमाने के उद्योग। भारतीय परिस्थितियों 
में कुटीर उद्योगो और छोटे पैमाने के उद्योगों में अन्तर जानना आवश्यक है। दोनों 
प्रकार के उद्योगों को परिभाषित करके हम उनके बाच पाया जाने वाला अन्तर ज्ञात 
कर सकते हैं-- 

0) कुटीर उद्योग-.कुर्टार उद्योग वे उद्योग हैं, जो एक ही परिवार के सदस्यों 
द्वारा एक ही छत के नीचे पूर्णतः या आंशिक रूप में चलाये जाते हैं। राजकोपीय 
आयोग के अनुसार, “कुटीर उद्योग वे हैं, जो पूर्णरूप से या मुख्यतः परिवार के 
सदस्यों की सहायता से ही पूर्ण या आंशिक व्यवसाय के रूप में चलाये जाते हैं ।'” 


(0) लघु उद्योग-राजकोषीय आयोग के अनुसार, “लघु उद्योग वे उद्योग हैं, 
जो मुख्यतः: 40 या १5 श्रमिकों की सहायता से चलाये जाते हैं। इसमें लागत पूँजी 
पाँच लाख रुपये कम हो जाती है।'' भारत सरकार ने अब श्रमिकों की संख्या पर 
ध्यान न देकर अपनी नवनी औद्योगिक नीति, 4980 के अनुसार लघु उद्योगों को परिभाषा 
में बिनियोजित पूँजी पर अधिक ध्यान दिया है। इस नीति के अनुसार 60 लाख रुपये 
से कम पूँजी विनियोग वाले उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। भारी मशीनरी 
चाले लघु ठद्योगों में यह सीमा 75 लाख रुपये रखी गयी हैं। बहुत ही छोटे उद्योगों 
में यह पूँजी सीमा 5 लाख रुपये रखी गयी है। 

4 मार्च, 99 से आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत लघु उद्योगों में संयंत्र एवं पूंजी 
विनियोग की सीमा 60 लाख रुपये तथा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये 
भारत सरकार के द्वारा कर दी गयी हैं। ऐसे ही अति लघु इकाइयों (89 एज) 
पूंजी विनियोग सीमा भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपनये कर दी गयी है। 
47 फरवरी, 3999 को भारतीय केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने लघु उद्योगों की पूँजी विनियोग 
सीमा को 3 करोड़ रुपये से घटकर 4 करोड़ रु. कर दिया जबड़क अति लघु इकाइयों 
की निवेश सीमा 25 लाख रु. ही रखी गयी है। 


इन सबके साथ-साथ संचालन यत्त्रों का प्रयोग, पूँजी तथा बाजार के आघार 
पर भी कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अन्तर किया जा सकता है। 


नानान 


ग्रामीण श्रेत्र में श्रम 








श्रमिक संघ बनाने का वास्तविक प्रयास प्रथम विश्य युद्ध की समाप्ति पर 
१98 मे प्रारम्भ हुआ। विश्व युद्ध ने महंगाई तो बढ़ा दी, परन्तु मजदूएें की मजदूरी 
न बढ़ने से उनमें असन्तोष की लहर फैल गई॥ रूस की १977 की क्रान्ति ने भारत 
में भी श्रमिकों की संगठित होने के लिए उत्साहित किया। मजदूरों को सुविधाएँ दिलाकर 
उनकी दशा सुधारने के लिए हडताल एक प्रभावशाली साधन समझा गया। जैसे-जैसे 
हड़तालों को सफलता मिलती गई, अनेक श्रमिक सघ बनते चले गये। परन्तु अधिकांश 
अधिक संघ हड़ताल करने के उद्देश्यों को पूर्ति होते ही समाप्त हो जाते थे। 920 
में श्रमिकों का प्रथम भारतीय प्ंगठत अखिल भारत्वीय ट्रेड यूनियम काग्रेस (8॥ [06॥9 
चा306 एताणा 0णाष्टा०59) (#700) की स्थापना हुई। 


4926 का श्रमिक संघ कानून--926 का श्रमिक सघ कानून भारत मे श्रमिक 
'सघ आन्दोलन की पहली प्रमुख घटना थी। इस कानूत से रजिस्टर्ड श्रमिक सघो को 
बहुत-से अधिकार मिल गये। उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता थां। उनकी 
चल व अचल सामत्ति के अधिकार मिल गये। परन्तु रजिस्टर्ड संधो को नियमानुसार 
कार्य करमा पड़ता था। उन पर कई जिम्मेदारियाँ डाल दी गयीं और अनेक प्रतिबन्ध 
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लगा दिये गये। प्रतिवर्ष ठतको अपने द्विसाव की जाँच करवानी पड़ती थी। अपनी 
प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम सरकार के पास भेजने पड़ते थे, कुछसमय बाद 
श्रमिक सो के नेताओं में आपसी फूट पढ़ गई। साम्यवादियों ने, जो कि ठप्रवादी 
थ, 70८ पर तियच्रण कर लिया और ठदार दल बालों ने एक और संघ बना 
लिया। द्वितीय महायुद्ध काल में औद्योगिक अगशान्ति बढ़ने से श्रमिक संघ आवोलन 
को प्रोत्माहन मिला। 


स्बनचता प्राप्ति से पूर्व श्रमसंधों का विकास--सन्‌ 4939 में द्वितीय बिस्तर 
युद्ध प्राग्म्भ हुआ था। युद्धोनर काल में महेँगाई बढ़ गयी थी। महँगार्ट बढ़ने के कारण 
श्रमिक असनन्‍तापष बढ़ गया और श्रसिकां ने अनेक हड़वालें को और श्रमिक मंयों 
की सख्या थे सदस्यता में भारी वृद्धि हुईं। जहाँ 939-40 में रजिस्टर्ड संर्यों की संख्या 
€67 थी तथा सन्‌ 947-48 में बढ़कर 2766 हो गयी तथा 4939-40 में संघ्ों में 
सदस्य संख्या 5.] लाख थी, वह ॥947-48 में बढ़कर 6.68 लाख रो गयी थी। 
हम प्रकार स्वनच्ता प्राप्ति से पहले ही श्रमिक संघों का विकास हो चुका था। 


१947 के बाद श्रमिक संघ आन्दोलन--स्वतखता प्राप्ति के बाद श्रमिक 
सत्र आन्दोलतों ने ब्हुत उन्नति की। देश के विभाजन के कारण मजदूरों की दशा 
बिगड़ गई और देश में बहुत-सी हड्नातें हुईं। 948 में श्रमिक संब कानून में संशोधन 
किया गया, जिसके अनुसार मिल-मालिकों को श्रमिक मंत्रों को मान्यता देता अनिवार्य 
हो गया। यदि कोई मिल-मालिक मान्यता प्राप्त श्रमिक संग्र के प्रतिनिधियों से बातचीत 
करने से इनकार करें, तो ठस पर 4,000 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है । 
स्वतखता प्राप्ति के चाद श्रमिक संघों एवं ठतके सदस्यों की संख्या दोनों में काफी 
चृद्धि हुई। भारत में अब लगभग 63 हजार से अधिक रजिस्टर्ड श्रमिक संथ हैं, जिनकी 
सदस्य संख्या 220 लाख के लगभग है। 


6 श्रमिक संत्रों की सदस्य संख्या 8 लाख से अधिक होने के कारण वे ही अखिल 
भारतीय श्रमिक्र संच कहलाने योग्य हैं। जैसा निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है-- 


केद्रीय श्रम संघों की सदस्यता 


श्रममंघ सदस्य 'मंख्या 
(लाख में) 
4. भारतीय सजदूर संघ (8४5) 4ण्डा 


2. इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (4700) 54.36 


ग्राघीण शेष में भ्रप्न 29 


३. सेन्टर ऑफ इष्डियन ट्रेड बूनिया (00) 23 80 
4 ऑल इण्डिया ट्रेड मूनियन कांग्रेस (७०) 29 74 
5 हिन्द मजदूर सभा 95) 43 56 
6 (लेनिनवादी) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (धा0७0) ._ ॥ 89 
7. यूनाइटैड ट्रैड यूनियन कांग्रेस (700) 785 
8 नैशनल फ्रंट ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन तशगाए) 76॥ 
9 नेशनल लेवर साठउन 66 
0 ट्रेड यूनियन को>ऑडिनेशन सेन्टर 5.3 


सबसे अधिक संख्या में श्रमिक संघ पश्चिमी बंगाल में हैं। इस बाद केरल 
और महाराष्ट्र का स्थान है॥ 


श्रमिक सधो की यह उन्नति तीन कारणों से हुई-(॥ शमिक अपने रहन- 
सहन को ऊँचा करने की आवश्यकता महसूत्त काने लगे, जो कि संगठित सपूहों 
के बिना कठिन था। (॥) केद्धीय श्रमिक संस्थाएँ श्रमिकों को साठित करने का प्रयल 
कर रही हैं। (॥) केप्द्रीथ तथा राज्य रारकारो मे श्रमिक संधो को बल दे घाढे कई 
कानूम पास किसे। स्वतता प्राप्ति के खाद ही घाप्रेण ने भाप्तीय स्तर के एवः हणिक 
सघ [काका 4॥॥णञकष 796९ (0900 0०67९७५ (]4]00) कौ स्थापना 948 मै की। 


भारतीय श्रमिक संघों की समस्याएँ 


भारतीय श्रमिक संधों की कुछ सगस्याएँ हैं जो इनकी सफलता के मार्ग गे 
बाधक हैं, इनको हम भारतौय श्रमिक संघो की त्रुटियों या दोष भी कह समते हैं। 
इनके कारणों से श्रमिक आन्दोलन की प्रगति बड्दी धीमी रही है। ये राम॑स्थाएँ 
निम्नलिखित हैं-- 


4. अनपढ़ और अशिक्षित भ्रपिक-भारत मे अधिकांश श्रणिकः अनपढ़ और 
अशिक्षित हैं। अपनी ही सपस्याओं को समझ न सकने के काएण श्रमिक आन्दोलन 
मे थे अपने उत्तरदायित्व को निभाने मे असफल रहते हैं। अशिक्षित होने पे कारण 
उन श्रमिकों मे यहो समझ नहीं हो पाती कि उनका मूल हक वा है। उन्हे अपगी 
समस्याऔ का पूरी तरह से ज्ञान नहीं हो पाठा है और साथ ही वे बधिक आशद्धोलन 
की भावना से भी डस्ते है, क्योंकि उन्हें संगठन की शक्ति का ज्ञान ही भहीं हो पाता हैं। 
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2. श्रमिकों में जाति, धर्म, भाषा, प्रान्तीयता आदि की विभिनताएँ--इन 
विभिन्‍तताओं के कारण सभी श्रमिक एकमृत्र में नहीं बंध पाते और यह श्रमिक आनदोलत 
की सफलता में एक रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है। मिल-मालिक इन विभिनताओं 
से लाभ उठाने को कोशिश करते हैं। 

3. श्रमिकों में अपने अधिकारों के प्रति ठदामीनता--भारतीय श्रमिक काफ8- 
समय से गुलामों जैसी जिन्दगी बिता रहे हैं, इससे उनमें मानसिक दासता-सी छा गई 
है। उससे उनको अधिकारों के प्रतिसचेत करना भी कठिन हो गया है। दासता की 
भावना धीरे-धीरे निकलती जा रहो है और उनमें अधिकारों के प्रति चेतना जागृत 
ही गई है। 

4. श्रमिक संघों को कमजोर वित्तीय स्थिति--भारत में अधिकांश श्रमिक 
मंघों के आर्थिक साधत्र इतते कम होते हैं कि न तो वे हड़ताल के दिलों में अपने 
मजदूरों को आर्थिक मदद दे सकते हैं और न उनके लिए कोई रचनात्मक कार्य कर 
सकते हैं। श्रमिकों को स्वयं कम मजदूरी मिलने के कारण वे श्रमिक संब को पर्याप्त 
चन्दा भी नहीं दे पाते। 


5. सीमित सदस्य संख्या--किसी भी संस्था की शक्ति उसके सदस्यों को 
संख्या होती है। भारत में केवल 24 प्रतिशत श्रमिक, श्रम संयों के सदस्य हैं। 


6. छोटे श्रमिक संघ--भारत में अनेक श्रमिक संघ छोटे-छोटे आकार के 
हैं। ऐसे संघों के पास धन का अभाव होने के साथ-साथ भी व्यवस्थित एवं मजबूत 
नहीं होता। अत: वे मालिकों को प्रभावित करने में असमर्थ रहते हैं। 


7. बाहरी नेतृत्व-.श्रमिकों के अशिक्षित एवं साथनहीत होने के कारण श्रमिक 
संघों का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में होता है, जो श्रमिक नहीं होते। ये नेता श्रमिकों 
के हितों का पूरा ख्याल नहीं रखते, बड़ल्क अवसर पाकर श्रमिकों का अहित करके 
अपने तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थ पूंर कर लेते है। श्रमिकों के बोच से नेता बनने पर श्रमिक 
संघ आन्दोलन सफलता के चरणों पर सहज पहुँच सकेगा। 


8. श्रमिकों को प्रवास प्रवृत्ति--काफी मात्रा में ऐसे श्रमिक होते हैं, जिनको 
स्थायी श्रमिक नहीं कहा जा सकठा। ये लोग खेतों पर काम न होने के समव शहरों 
में आकर श्रमिक यन जाते हैं और फिर गाँवों में खेतों पर काम शुरू होने घर पुनः 
गाँव चापस चले जाते हैं। ऐसे श्रमिकों को श्रमिकों के हित या श्रमिक आन्दोलन की 


सफलता से कोई सं्रेकार नहीं होता है। इससे भी श्रमिक संघ आन्दोलन को धक्का 
पहुँचता है। 
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9. विभिल श्रमिक संघों में आपीस फूट--श्रमिक संघों में आपसी फूट पाई 
जाती है। एक ही उद्योग में यहाँ तक कि एक ही औद्योगिक सस्थान में दो या दो 
से अधिक श्रमिक सघ होते हैं जो कि आपस में ही एक-दूसरे का विरोध कर लड़ते 
हैं। ऐसा होने पर सर्वाधिक लाभ नियोजकों को होता है और कई बार उन संगठवों 
मे आपसी फूट नियोजकों की एक नोति होती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव श्रमिकों 
अर ही पड़ता है। 


40. भ्रमिक संघों पर राजनीतिक प्रभाव--श्रमिक संघो पर राजनीतिक प्रभाव 
के कारण राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए श्रमिक संघों को मोहरा बना लिया 
जाता है, जिसमे श्रमिकों के कल्याण जैसी बात कम ही रहती है। 


44. रचनात्मक कार्यों का अभाव-भारत में अधिकतर श्रमिक संघ अपनी 
वित्तीय स्थिती खराब होने के कारण अपने श्रमिक सदस्यों के लिए कोई रचनात्मक 
कार्य, जैसे--उनकी शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि कौ व्यवस्था नहीं कर पाठे, जिससे 
उनकी अज्ञातता दूर नहीं होने के साथ-साथ उनकी कुशलता में भी वृद्धि महीँ हो 
भाती। 

१2. भर्ती का गलत तरीका-उद्योगों में श्रमिकों को भर्ती मध्यस्थों के द्वारा 
होती है, जो कि सरदार या जाँवर कहलाते हैं। ये सरदार श्रमिक सधों के विरोधी 
होते हैं। अधिकाशतया स॒रार मिल-मालिकों या नियोजकों के बफादार होते हैं और 
खुर का फायदा लेकर शेष प्रमिको को उनको पूरा हक ना लेने पर बाध्य करते हैं। 

१3- मिल-मालिकों के हथकण्डे---मिल मालिक श्रमिक सघो से बहुत डरते 
हैं, अत: थे श्रमिक संधों को कमजोर बनाने, उनको नष्ट करने तथा उनमें फूल डालने 
के सभो हथकण्डों का प्रयोग किया करते हैं। इससे श्रमिक संघ आन्दोलन को आघात 
लगता है। 

44. सरकारी दृष्टिकोण--स्वतन्त्रता से पूर्व श्रमिकों के प्रति सरकारी दृष्टिकोण 
ने भी श्रमिक संघ के हितों को चोट पहुँचाई है। 

श्रप्तिक संधों को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव 

श्रमिक सघों को प्रभावशालो बनाने के लिए निम्न सुझाव हैं- 

१- श्रमिक संघ अधिनियम में अनुकूल परिवर्तन-...सरकार को श्रमिक सर्ों 
को प्रभावशाली बनाने के लिए श्रमिक संघ अधिनियम में परिस्थितियो के अनुकूल 
चरिवर्तन करने घाहिए। सार्वजनिक उद्योगो में श्रम संघों को प्रबन्ध व लाभ में हिस्सा 
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देना चाहिए तथा उनके रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान व आर्थिक 
सहयोग देना चाहिए। 


2. सरकार द्वाग प्रोत्साहन--सरकार द्वारा श्रमिक संघों को प्रभावशाली बनाने 
के लिए यथासम्भव प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 


3. श्रमिक संघों द्वारा रचनात्मक कार्य--श्रमिक संघों को अपना कार्यक्षेत्र 
केवल हड़ताल तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बड़ल्क उन्हें श्रमिकों की शिक्षा, 
स्वास्थ्य, मनोरंजन और आवास आदि की व्यवस्था सुधारने की ओर भी ध्यान देना 
चाहिए। 


4. कार्यकर्त्ताओं कॉ प्रशिक्षण--श्रमिक संघों के कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण 
के लिए विशेष प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। 


5. पारस्परिक्त फूट की समाप्ति--श्रमिक संघों की आपसी फूट से यह 
आन्दोलन बेहद कमजोर हो जाता है, अत: उनमें आपसी पारस्परिक फूट को विभिन्‍न 
उपायों ट्वाए समाप्त करना चाहिए। 


6. उद्योगपतियों द्वारा मान्यता--उद्योगपतियों को श्रम संघों के प्रति अपनी 
'विशेधी नीति का परित्याप कर औद्योगिक शान्ति व उत्पादन वृद्धि के लिए स्वस्थ 
उदार नीति अपनानी चाहिए। उन्हें श्रम संघों को मान्यता प्रछाव करनी चाहिए। 


7. शिक्षा का प्रसार--.श्रसिकों में शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिससे उनको 
अपने हित-अहित को सोचने की शक्ति स्वयं ही मिल सके॥ यदि सभी श्रमिक शिक्षित 
हों तो वे एक हो जाएँगे और नियोजकों को मनमानी करने का मौका नहीं मिल पायेगा। 
अतः: श्रमिक संघों को प्रभावशाली बनाने के लिए श्रमिकों का शिक्षित होना 
अनिवार्य है। 


8. एक उद्योग में एक ही संघ--प्रम संधों की प्रभावशीलता के लिए एक 
उद्योग में एक हो श्रम संघको मान्यता मिलनी चाहिए। एक ही उद्योग में एक से 
अधिक श्रम संघ होने पर वे अपनी परस्पर विरोधी विचारधारा के आधार पर एक- 
दूसरे का विरोध करते रहते हैं और असफल रहते हैं। 


9. राजनीति से दूर करना--श्रमसंघों की प्रभावशीलता के लिए उन्हें राजनीति 
से दूर रखना चाहिए। परन्तु आज के माहौल में चूँकि श्रम संघ आन्दोलन राजनीति 
से सर्वथा अछूता नहीं रह सकता, अत: कम से कम उसे दलगत यजनीति का मोहरा 
बनाना व उनके द्वार अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का प्रयास करने की प्रवृत्ति 


का तो अन्त होता ही चाहिए। 

49. आर्थिक दशा सुधारता--प्रभावशाली श्रम संधों के लिए उनकी आर्थिक 
दशा मे सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए सदस्यों से चन्दे की नियमित वसूलौ, 
शालिकों व सरकार द्वार सहायता देंते कौ व्यवस्था होनों चाहिए। 


देश में उत्पादन में वृद्धि अत्यन्‍्व आवश्यक है और इसके लिए औद्योगिक 
शान्ति होना अनिवार्य है। यदि श्रमिकों मे असन्होष व्याप्त रहेगा, हो वे ठीक प्रकार 
“स्तन कार्य नहीं करेंगे, जिससे उत्पादन कम होगा। श्रमिक संघ मजदूगे के हितों को 
रक्षा करते हैं और इस प्रकार कौउनकौ कार्यक्षमता में वृद्धि कर उत्पादन बढ़ाने में 
सहायक होते हैं। किन्तु भारीय श्रमिक संघ राजततिक दलों व स्वार्थी नेताओ के प्रभुत्व 
में हैं तथा श्रमिक सघघों मे ही पारस्थरिक फूट है, जिससे पूँजोपति श्रमिकों का शोषण 
करने मे सफल हो जाते हैं। श्रमिक संघो को भी चाहिए कि थे मजदूरों के हितों 
की रक्षा के लिए सघर्ष तो को, लेकित हड़तालो, धीरे काप करो आदि का सहाण 
बार-बार न ले, क्योकि ऐसा करने से देश का और उनका स्वयं का हो अहित 
होता है। 


भारत में औद्योगिक सम्बन्ध 


यह कट सत्य है कि भारत में औद्योगिक सम्बन्ध विभिन प्रकार के सब्देह 
'एवं अविश्वास से परिपूर्ण हैं। इस प्रकार के औद्योगिक सम्बन्धो के कारण हो औद्योगिक 
संघर्षों का जन्म होता है। आधुनिक बड़े पैफाने की उत्पत्ति से युण मे श्रम सधर्ष सामान्य 
बन गये हैं। औद्योगिक प्रघर्षों से उत्पादत गिखा है, श्रषििको की कार्यकृशलठा घटती 
है, परस्पर वैमदस्थ से विरोध बेढ़ता है और समूचो उत्पादन क्षमता पर चुरा प्रभाव 
पड़ता है। भारत मे औद्योगिक समाज मे औद्योगिक सम्बन्धों मे श्रमिकों एवं तियोक्‍्ता 
के सम्बन्धो को सम्मिलित किया जाता है। व्यवसाय मे सफलता प्राप्त करने हेतु यह 
समझना आवश्यक है कि श्रम एक वस्तु न होकर एक मानव मात्र है। भारत में इन 
सबका कारण मालिकों घ श्रमिकों के बीच तनाव ही रहा है, जिसका कारण भाषा, 
जाति आदि की भिलता भी रही है। प्रब्धकों व मार्लिको ने भी श्रमिकों पर अनेक 
भ्रकार के अत्याचार किये हैं, जिनसे उनमें मधुर सबंध हो ही नहीं पाये, जिसके अनेक 
'कारण रहे हैं, जैसे--मजदूरी, बोनस, महंगाई भत्ता, कार्य और शेजगए की दशाएँ, 
कार्य के घण्टे, निरीक्षकों तथा मध्यस्थों हारा दुर्व्यवहार, अनुचित बर्खास्तगी, एक या 
अधिक श्रमिकों को पुत्र काम पर लगाने को माँग, छुट्टियाँ व देतव सहित अवकाश, 
निर्वाचन निर्णय की कार्यान्वित करने में देर करना आदिं। प्रबन्धको ने भी श्रमिकों 
चर अनेक अत्याचार तो किये ही हैं, साथ हौ उन्होंने श्रमिक संघो को मान्यता देने 
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से इन्कार कर दिया है। जिससे भारतीय औद्योगिक सम्बन्धों में सम्देह का वातावरण 
रहा है। प्रबन्धकों एवं श्रमिकों में परस्पर अविश्वास ही बना रहा है, इन सबके पीछे 
सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा राजनीतिक कारण भी रहे हैं। मधुर औद्योगिक 
संबंध न होने के कारणों से ही मालिकों एवं श्रमिकों के बीच अविश्वास का वातावरण 
बना रहा है। 

आद्योगिक संपर्षों के दुष्प्रभाव--इस प्रकार के औद्योगिक संबंधों से श्रमिकों 
में काम के प्रति लगाव भी नहीं रहता है। इससे श्रमिकों में अनेक कटु भावनाएँ भर 
जाती हैं। औद्योगिक संघर्षों के इस दुष्प्रभाव से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था ही अस्त-व्यस्त 
हो जाती है, जिसका विवेचन इस प्रकार कर सकते हैं-. 


(0) इस प्रकार के कट्ठु औद्योगिक सम्बन्धों से श्रमिकों में कार्य संलग्नता की 
बजाय कार्य में अरचि उत्पल हो जाती है, परिणामस्वरूप उत्पादन में 
कमी आ जाती है। 

6) इससे श्रमिकों को भी हानि होती है । उनको हड़ताल के समय का वेतन 
नहीं मिलता है, ठनका श्रम व्यर्थ जाता है, आय घटती है, निगशा बढ़ती है। 

(॥/) इस परिस्थिति से उद्योगपतियाँ को लाभ की बजाय हानि दो होती ही 
है। साथ ही व्याज, टूट-फूट व प्रशासन व्यय का भार भी उठाना 
पड़ता है। 


(9५) समाज में दूषित वातावरण अर्वैतिकता को जन्म देता है। अतः औद्योगिक 
सम्बन्धों में पारस्परिक कटुता, सन्देह व वैमनस्पता की स्थिति होती है, 
तो उससे श्रमिकों में किसी भी प्रकार के संलग्नता की भावना जागृत 
नहीं होती। 

अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना हेतु सुझाव 


ऑओद्योगिक शान्ति की स्थापना के लिए, औद्योगिक उत्पादन चढ़ाने के लिए 
औद्योगिक संत्र्णं की रोकथाम आवश्यक है | मालिकों व श्रमिकों में मधुर संबंध कायम 
रखना अनिवार्य है, इमके लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं-. 

4. श्रमिकों की प्रबन्ध एवं पूँजी में भागीदारिता को बढ़ावा--प्रबन्ध एवं 
पूँजी में श्रमिकों को भागीदारी को बढ़ाकर अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित किये जा 
सकते हैं। 
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2. एक ऑंद्योगिक इकाई में एक श्रमिक संद--ऊभो ठक एक उद्योग में 
कई द्रसिक रूप कपयंरत हैं, इसे प्रतिनिधित्व के निर्धारण में बाधा आठो है। इसके 
लिए सामूहिक सौदेवाडों को बड्चाडा दिया जाना चाहिये। एक औद्योगिक इकाई में 
एक सघ क्यो अवधारणा को मूर्त रूप दिया जाना दाहिए। इससे पघुर औद्योगिक सम्बन्धों 
की स्धापता में रूदारता मिलेगो। 





3. मजवूर-मालिक के दृष्टिकोण में परिवर्तत-अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों 
को स्घापग के लिए रुजदूर व मालिक को अपने दृष्टिक्षोों में एरिवर्दत लाना चाहिए। 
अब तक उनमे शोपक एवं श्ोषित का दृष्टिघोय गहरे रूप में उम्य हुआ है। वे एक- 
दूसरे को अपने हिलें का विशेधी मानते हैं। दोनों को एक-दूसरे क्यों अपना मित्र व 
'हिंतैडी मानकर चलना चाहिए। 





4. ऐच्छिक समझौतों एवं पंचनिर्णय के अमल पर जोर-.- औद्योगिक विवादों 
के निप्टोरे में ऐच्छिक समझौतो एवं पचनिर्षय के ऊपल पर डोर दिया खाना चाहिए। 
आवश्यकता होते पर सरकार द्वारा नैतिक दबाव डाला जाना चाहिए। 

$. एक समग्र नौति का अनुसरण:--.औद्योग्रिक झ्मन्ति मजदूरी, उत्पादकता, 
बोनस तथा अन्य अनेक औद्योगिक मसले परस्पर एक-दूसरे से जुड़े हुए मसले हैं। 
इनके निदकरेण के लिए देत में एक व्यक्क एव समय नीति का आनुस्रन आवश्फक है। 

6. औद्योगिक सम्बन्ध आयोगो की स्थापता--अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों 
'को स्थापना के लिए केद्टीय तथा शाज्यतों स्तर पर औद्यागिके सम्बन्ध आयसोगों की 
स्पाना कौ जानो चाहिए। 

7. श्रमिक संघों का पंजीकरण--दप्रतिक स्घो के पंजोकरण में आनेवाली 
बाधाओं को दूर किदा जाना चाहिए ताकि सामूहिक सौंदेदाजी के लिए प्रतिनिधि संत्त्या 
का मार्य प्रशस्त हो सके। 





8. प्रेरक भेतृत्व--नेतृतव चह क्षमता है जिसके द्वारा अनुषावियों के एक समूह 
से वांछित कार्य, इच्छापूर्वक एवं बिना दबाव कराये जा सकठे हैं। एक उपक्रम का 
प्रबन्ध अच्छे मधुर सम्बन्ध तथा उत्पांदकठा बड़ाने दाले तभी सफल हो सकता है, 
'जयडक उसमे कुशल नेतृत्व को क्षमता हो। 

9. प्रभावी सन्द्रेशवाहत--सम्देशवाहन से आशय उन सम्स्त साधनों से होता 
है, जिनको एक व्यक्ति अपनी विचारधाश को दुष्रे व्यक्ति के मस्तिष्क पर डालने 
के लिए या समझने के लिए अपनाता है। पर यह दास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क 
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के बीच की खाई को पाटने वाला पुल है। इसके अन्तर्गत कहने, सुनने तथा समझने 
की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चालू रहती है। यह प्रभावी सन्देशवाहन, उपक्रम के 
साधनों के प्रभावी उपयोग के लिए अत्यन्त आवश्यक हीता है। 


१0, प्रभावी पर्यवेक्षण-प्रभवी पर्यवेक्षण का उद्देश्य श्रमिकों को अच्छा और 
अधिक काम की प्रेरणा देना तथा उनके व्यक्तिगत गुणों को स्वीकृति प्रदान करना 
होता है। एक कुशल पर्यवेक्षक श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ने में सहायता देता है। 
इससे भी मधुर औद्योगिक सम्बन्धों में सहायता मिलती है। 


औद्योगिक सम्बन्ध का अभिप्राय मुख्य रूप से श्रमिकों एवं औद्योगिक नियोक्‍ताओं 
के बीच पाये जाने वाले सामान्य संबंधों के जाल से है। 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, “औद्योगिक संबंध या तो सरकार एवं 
नियोकक्‍्ताओं तथा श्रमिक संघों के मध्य अथवा विभिन्‍न व्यावसायिक संगठनों के मध्य 
संबंध है।'' 

बी. अग्निहोत्री के मतानुसार, “औद्योगिक संबंध शब्द श्रमिकों/कर्मचारियों 
एवं प्रबन्धकों के बीच उन संबंधों को व्यक्त करता है जो प्रत्यक्ष्वा या अप्रत्यक्ष रूप 
में श्रमिक संघ तथा नियोक्‍ता के बीच संबंधों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं।'' 


जॉन डनलप के अनुसार, “औद्योगिक संबंधों का अभिप्रय श्रमिकों, प्रवन्धकों 
तथा सरकार के अत्तर्सम्बन्धों से है जो एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं और औद्योगिक 
सम्बन्धों का ढाँचा तैयार करते हैं।”” 


१9वीं शताब्दी में भारत में औद्योगिक संघर्ष की कोई विशेष समस्या नहीं थी। 
१877 में एम्प्रेस मिल, नापपुर और 4882 में वम्बई (मुम्बई) की सूती मिलों 'की 
'हड़तालों, दो ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनसे लगता है कि 9वीं शताब्दी के अन्तिम 
वर्षों में भारत में औद्योगिक संघर्ष का बवीजाग्रेपण हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध 
के दौरान कीमतों में वृद्धि होने, परन्तु मजदूरी में वृद्धि न होने के कारण मजदूरों ने 
साम्यवादी प्रभाव में आकर 920 में हड़ताल आयोजित की। फिर तो उद्योगों में हड़तालों 
का ताँता लग गया। केवल १930 से 937 तक कुछ औद्योगिक शांति का काल रहा। 
ट्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत सुरक्षा कानून ने हड़तालों और तालाबड़न्दयों पर 
शोक लगा दी तथा समझौते के लिए अनिवार्य पंचनिर्णयों की व्यवस्था कर दी गई। 
स्वृतन्द्रता के पश्चात्‌ भी हड़तालों और वालाबड़न्दयों की काफो घटनाएँ हुई। हड़तालों 
और तालाबड़न्दयों से श्रम दिवसों की हानि होती है जिसकी कि कभी पूर्ति नहीं की 
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जा सकठी। उदाहरण के लिए, १99१ के दर्घ में ही 540 हड़वालों और 387 तालाबन्दी 
से लगभग 268 लाख मानव-दिवसों को हानि हुई है। 


औद्योगिक संघर्ष के कारण 
भाए्त पे होने वाले औद्योगिक संघर्षा के निम्नलिखित कारण हैं-- 


+. मालिक-मजदूरों के विशेधी हित-कारखानों से प्राप्त होने वाले लाभ 
में से अधिकाधिक हिस्सा लेने के लिए मिल-मालिकों और मजदूगे में संघर्ष होता 
है। मालिक अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, परन्तु मजदूरी वे बहुत कम देते हैं। 
श्रमिक वर्ग इसके विपरीत अपने लिए अधिकाधिक सुविधाएँ प्राप्त करने कौ माँग 
करते हुए कएखाने के लाभ का अच्छा हिस्सा लेना चाहता है। इस प्रकार मिल- 
मालिक एवं मजदूरों के दो परस्पर विरोधी हित होते हैं, जिससे कि उद्योगों में सघर्ष 
को जन्म मिलता है-(अ) पिल-मालिकों दवाश मजदूरों का शोषण करने की प्रवृत्ति, 
तथा (थ) मजदूरों द्वार मजदूरी में वृद्धि की माँग। 


2. मजदूरों द्वारा काप के घण्टे कम करने पर बल--मजदूर चाहते हैं कि 
उनके काम करने के घण्टे कम किये जाये, जबड़क मालिक मजदूरों से अधिक घण्टीं 
तक काम लेना चाहते हैं। इससे संघर्ष को जन्म मिलता है। 


3. छुट्टियों की मांग---कप घण्टे काम करने के अतिरिक्त मजदूर छुट्टियों 
'की माँग करते हैं, जिनको कि मिल-मालिक या तो देना ही नहीं चाहता है और यदि 
उसकी देना भी पडे, तो वह कम से कम देना चाहते हैं। इससे श्रमिकों में असलोष 
बढ़ता है और औद्योगिक संघर्ष बढ़ते हैं। 


4. कॉम करने की दशाओं में सुधार की माँग -कारखानों में वातावरण दूषित 
होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। श्रमिक अपने लिए सस्ते दर पर 
सामान देने वाले जलपान गृहों, चिर्कित्सालयों आदि को खोलने पर बल देते हैं, जिसको 
करने में प्रित-मालिक आजाकाती करढ़े हैं। इससे भी श्रमिकों में असन्तोष बढ़ता है 
और औद्योगिक संघर्ष की उत्पत्ति होती है। 

5. बोनस की माँग--श्रमिक यह सोचते हैं कि कारखानों से प्राप्त होने वाला 
लाभ उसके श्रम का ही फल है, अत: उनको लाभ्ज्ञ में से अधिक से घिक हिस्सा 
मिलना चाहिए इनकी प्राप्त करने के लिए श्रमिक बोनस की माँग करते हैं जिसे मिल- 
मालिक देना नहीं चाहते । इससे मिल-मालिकों तथा श्रमिकों के बीच विवाद च संघर्ष 
हो जाता है। 
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6. श्रमिक संघों को मिल-मालिकों द्वाग मान्यता न देना--कई बार मिल- 
मालिक श्रमिक संघों को मान्यता नहीं देते और श्रमिकों के नेताओं का अपमान कर 
देते हैं जिससे बात ही बात में विवाद एक बड़े संघर्ष का रूप ले लेता है। 


7. श्रमिकों को निलम्बित कर देना या उनकी छँटनकी कर देना--जब 
कभी मिल-मालिक किसी श्रमिक या श्रमिकों को निलम्बित कर देते हैं या उनकों 
छँटनी कर देते हैं तो ऐसे कार्यों के विरोध स्वरूप मजदूर मिल-मालिकों के विरुद्ध 
खड़े हो जाते हैं। 


8. कारखानों का आधुनिकीकरण---आजकल नई-नई मशीनों का आविष्कार 
हो रहा है जिससे कि मानवीय श्रम के स्थान पर मशीन काफी सस्ती लागत पर सामान 
तैयार करने लगती है। मशीनों के कारण होने बाली मानवीय श्रम की बचत मिल- 
मालिक के लिए तो लाभकारी है, परन्तु श्रमिक वर्म के लिए अहितकर है। इसी अहित 
के कारण भी उद्योगों में संघर्ष पैदा होता है। सन्‌ 4955 में सूती वस्त्र मिलों में नई 
आधुनिक मशीनों के लगाने के विरोध में करीब 45,000 श्रमिकों ने 80 दिन की लम्बी 
हड़ताल की थी। 


9. साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव--947 कौ रुसी क्रान्ति का प्रभाव 
मजदूयें पर पड़ा है। साम्यवादी विचारधारा, जिसका कि जन्मदाता रूस है, पूँजीपतियों 
की कट्टर विरोधी है। साम्यवादी चिचारधारा मजदूरों में असन्तोष जाग्रत कर औद्योगिक 
संघर्ष को जनम देती है। 

१0. राजनैतिक दलों का स्वार्थ---भारत में प्रमुख राजनैतिक दलों ने अपने- 


अपने श्रमिक संघ बना लिए हैं जो अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु औद्योगिक संसार में 
संघर्ष कराया करते हैं। इससे औद्योगिक शांति भंग होती है। 


औद्योगिक विवादों के निपटारे व औद्योगिक संधर्षों के 
रोकथाम की व्यवस्था 


सरकार ने औद्योगिक संघर्षों के कारण देश को होने वाली अपार हानि को 
देखा है, अत: अद्योगिक विवादों को निपटा कर औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के 
लिये समय-समय पर अनेक कानूनी व्यवस्थाएँ की गयी हैं। संक्षेप में, हम ठनका 
वर्णन निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं--- 


4. 3929 का औद्योगिक विवाद कानून--औद्योगिक विवादों का निपयय 
करने के लिए यह सबसे पहला महत्त्वपूर्ण कार्य था। 
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() इस अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जन-उपयोगी उद्योगों, जैसे--रेल, 
डाक-तार, बिजली, पानी आदि में हड़ताल करने के लिए १4 दिन की 

अग्रिम सूचना देना अनिवार्य कर दिया। 


ह॥ इसके साथ ही स्वथ सार्बजनिकसेवां और अन्य औद्योगों में भी यह 
व्यवस्था कर दी गयी। 


(0) औद्योगिक विवादों को विपयने के लिए अस्थायी जाँच अदालतों की 
स्थापना कौ गई जो कि अपना प्रतिवेदन समझौता बोडों को देते थे। 
समझौता बोर्ड दोनों पक्षों को पास लाकर उनमें समझौता कराने का प्रयास 
करते थे और अपने प्रयासों में सफल न होने पर उसकी सूचना सरकार 
की देते थे। 


(४) इस्र अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने यह अधिकार ले लिया कि वह 
ऐसी हड़तालों को, जो सामाजिक दृष्टि से अहिलकर हों, अवैधानिक 
घोषित कर सकती थी। 

इस अधिनियम के दोषों क्री ओर देखे तो पता चलता है कि भोडडों के फैसले 
लागू करने के लिए कोई व्यवस्था वहीं थी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में स्थायी 
औद्योगिक न्यायालयों के गठन के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। 

2. भारत सुरक्षा अधिनियम--द्विवीय विश्व युद्ध के दौयन भारत में उस समय 
की ब्रिटिश सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हडतालों एवं तालाबड़न्दयों 
पर शोक लगा दी। इससे डस काल में औद्योगिक शान्ति बनी रही। 

3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 4947--फरवरी, १947 में पारित औद्योगिक 
विवाद अधिनियम में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की यईं-- 

(0) कार्य समितियाँ-- प्रत्येक फैक्टरी में, जहाँ 400 से अधिक श्रमिक कार्य 
करते हों, एक कार्य समिति बनाई जाये, जो मालिक-भजदूरों के दिन॑- 
प्रतिदिन के झगड़ों को निबटाबे। 


(80 समझौता अधिकारी--समझौता अधिकारी नियुक्त किये जायें जो कि 
दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति में समझौता करा देवें। 


(॥) समझौता बोर्ड और जाँच अदालतों कौ स्थापना को जाएं। 
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(५) औद्योगिक अदालतों की स्थापना--इस प्रकार की अदालत में उच्च 
न्यायालयों के दो या इससे कम न्यायाधीश होते हैं। मालिक-मजदूरों 
में परस्पर समझौता न होने पर सरकार औद्योगिक विवाद को इस न्यायालय 
को सौंप देती हैं। इस न्यायालय का निर्णय सर्वोच्च होता है तथा इसका 

निर्णय दोनों पक्षों को मानना अनिवार्य है। 

(५) सार्वजनिक उपयोगिता वाले उद्योगों में यह अनिवार्य कर दिया गया कि 

हड़ताल करने के लिये श्रमिक उससे 6 सप्ताह पहले नोटिस देंगे। 
इस अधिनियम ने श्रमिकों के हड़ताल करने का अधिकार ही छीन लिया। 
'पंच-निर्णय को लागू करने की अनिवार्यता के आगे श्रमिकों को कुछ करने के लिए 
रह हो नहीं गया। 

4. औद्योगिक विवाद ( श्रम अपील अदालत ) अधिनियम, 4950--इस 
अधिनियम के अनुसार, 950 में श्रम अपील अदालतों की स्थापना की गई, जिनमें 
औद्योगिक अदालतों व समझौता बोर्डों के फैसलों के विरुद्ध अपीलें की जा सकती 
हैं। 4956 के अधिनियम में श्रम अपील अदालतों कौ व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 

5. 956 का औद्योगिक विवाद अधिनियम--इस अधिनियम की मुख्य बातें 
निम्नलिखित हैं- 

(0) 500 रु. प्रतिमाह तक पाने वाले सभी कर्मचारी “मजदूर' कहलायेंगे। 


(0) श्रम अपील अदालतें समाप्त कर दी जायें। 
(॥) श्रम अदालतों की स्थापना--जो मजदूरों को हटाने से सम्बड़न्धत 
विवादों, हड़तालों की बैधानिकता आदि पर विचार करेंगी। 
(9५) औद्योगिक अदालतें--जो मजदूरी, काम के घण्टे, बोनस, छंटनी आदि 
के प्रश्नों को तय करेंगी। 
(५) राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जायेगी, 
जो कि राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों के औद्योगिक विवादों को तय करेगी। 
(थे) सरकार को आद्योगिक फैसले बदलने का अधिकार होगा। 
6. 4958 की अनुशासन संहिता--भारतीय श्रम सम्मेलन ने मई, 958 में 
अपने सोलहदें सम्मेलन में एक औद्योगिक अनुशासन संहिता तैयार कौ, जिसकी मुख्य 
बातें निम्नलिखित थीं-- 
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(0) मालिक व मजदूर एक-दूसरे के अधिडार्ों व कर्तव्यों को समझते को 
बौशिश बहरंगे। 


(0) किसी भी औद्योगिक वियाद में एक-पश्मीय यार्ययाही नहीं की ऊायेपी। 
(७) बिना टपयुक्त नोटिस के हडताल या ठालाबन्दी नहीं हो समेगी। 


(५) न तो मिल>मालिऊ मडदूर सर्ों की छार्यवाही में विसी प्रगार का 
हस्तश्षैप करेंगे और ने मजदूर कारखाने कौीसप्पत्ति को मुझसात पहुँ दायेंगे 
और धीमी गति ऐे जाम करने था रवैया आपदायेंगे॥ 


(५) प्रचलित पद्धति या स्ववस्था से ही मामलों को मुलझञाया जयेगा। 
(७) पव फैसलों को अमिनम्थ स्वीकार किया जायेगा। 


इस अनृशासत्र सहिल को खगू करे एवं उसयरा मृख्याकत करने के लिए 
एक कार्यायद समिति बनाई गई, जो यह देखगी कि अनुशामतर संहिता के खिरझ 
योई वार्य तो नहीं किया जा रहा हैं। 

7. 962 का औद्योगिक शात्ति प्रस्ताव- 3962 में चीत के भारत पर 
आजमा के समय श्री गुलजारीलाल नन्‍्टा वी अध्यक्षता में श्रमिक सगटनों एव 
मालिशों के संगठनों की एस सभा चुलाई गई, जिसमें एक औद्योगिक शान्ति प्रस्ताव 
पास छरते के साथ-साथ अधिरुतम उत्पादन के लक्ष्य को स्वीशार शिया गया। इस 
औद्योगिक शर्त प्रस्ताव की निम्न पाँच बातें हैं-- 

(0) अधिझमसत उत्पादव के लिए अनुकूल वातावरण बनाये रखना। 

(0) ऑऔद्योगिद्ध शान्ति बायम रखना। 

0॥) पारी में वाप करता तथा गैर टाजियी बम करता। 

(0४) मृल्य प्थिएदा णो आवश्ययता पर बला 

(५) बचठ यदाने की आयश्यडदा पर बला 

दिसप्घ९, 974 में पाकिस्गन ये; आतमण ये: समय राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्द्र 
द्वारा दीन यर्ष तक हडताल ने करते थी अप्यल झी गई थी। 

8, आपात्तलकाल में औद्योगिक सम्दन्ध--26 जूब, 975 को देश मैं आएत 


स्थिति थी घोषण कर दी गई, झो मार्च, ॥977 तझ रही। इस बाल में भारत में 
औद्योगिक सम्पन्धों को शक्तिपूर्ण बदाये रखने के लिए निम्नलिखित कार्य किये गयै-- 
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6) “ण्छ्रीय छ्वीर्ष सस्था' को स्थापना को भई जिनमें श्रम सदों व मालिकों 


4 


(४) विभिन्‍न उद्योगों में औद्योगिक शानित बनाये रखने तथा उत्पादन वृद्धि 
के लिए “राष्ट्रीय औद्योगिक समितियाँ” गठित को गई। 
(00) न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम में संशोधन करने की उसकी राशि, 
क्षेत्र व उसमें परिवर्तन करने को अवधि वर्तमान के 5 वर्षों से घटाकर 
3 वर्ष कर दी गई। 
(४) बोनस भुगतान को लाभ से जोड़ा गया। 
(५) बन्धक मजदूरों को स्वतन्त्र कर दिया गया और इस प्रथा का उन्मूलन 
किया गया। 
(भें) श्रमिकों की प्रवन्ध सें भागीदारों को विस्तृत किया गया। 
(भा) मजदूरों भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत संशोधन से 000 रु. वेतन पाने 
वाले कर्मचारियों को शामिल कर लिया गया, जबड़क पहले यह सोमा 
500 रु. वालों तक थी। 
(भा) कारखानों में छँटनी, तालाबन्दी, हड़ठाल व ले-ऑफ बिना सरकार कौ 
पूर्वानुमति करने पर अवैधानिक व दण्डनीय घोषित कर दिये गये। 
9. श्रम संघ एवं औद्योगिक विवाद ( संशोधन ) बिल, 988---यह बिल 
भी औद्योगिक सम्बन्धों के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण बिल था, लेकिन श्रमिक संघों 
के भारी विद्येध के कारण इस बिल को स्वीकृति प्राप्त नहों हो सकी थी। इसके अलावा 
अभी कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार ने बोनस भुगतान अधिनियम में आवश्यक संशोधन 
करके बनोस भुगतान के लिए वेतन सोमा 600 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500 
रुपये प्रतिमाह कर दी है। समाचार पत्रों के कर्मचारियों को भी सरकार के द्वारा अन्तरिम 
राहत की घोषणा कर दी गयी हैं। 
श्रमिक संघ का अर्थ 


श्रमिक संघ का अर्थ उस सगठन से होता है, जो उद्योगपतियों के शोषण से 
बचाते हुए श्रमिकों के अधिकारों व हितों को रक्षा करने के उद्देश्य से समठित किया 
जाता है। पिड़नी और वैव के अनुसार, “' श्रमिक संघ श्रमिकों के ऐसे स्थायी संगठन 
को कहते हैं जिसका उद्देश्य काम की दशाओं को बनाये रखना और उनमें सुधार 
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करना होता है।"' संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि श्रमिक संप श्रप्ियों द्वारा स्वेच्छा 
से बनाये गये सगठन कौ कहते हैं, जो श्रमियों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से 
बनाये जाते हैं। 


भ्रपिक संघ के कार्य 
श्रप्िक सध के कार्य दो प्रकार के होते हैं-. 


6) संघर्पात्मक कार्य-प्रपिक सपघ श्रमिकों के हितों फे लिए जैसे श्रमिकों 
की गजदूरी बढ़ाने, काम के घण्टे कम करने, काम कौ दशाओं में सुधार करने, श्रमिकों 
को उद्योगों के प्रबन्ध आदि मे हिस्शा दिलाने के लिए संघर्ष करता है। एक रूप में 
श्रमिकों को उद्योगपतियों द्वारा शोषण किये जाने के विरुद्ध संघर्ष करना है। 


(0) कल्याणकारी कार्य-प्रमिक संघ का दूसए कार्य रचनात्मक है और 
आजकल इस पर अधिक बत दिया जा रहा है। श्रमिक संघ मजदूरों के लिए उनकी 
शिक्षा, घिकित्सा व मनोरंजन आदि की सुविधाओं का विस्तार करके श्रमिकों की कार्य- 
कुशलता में चुद्धि क्ते हैं। श्रषिक पंच के; इत कार्प से घजदऐ भें अगुशाएत की 
भावना बदृतों है। श्रमिक संघ अपने मजदूरों के हितों के लिए जो कार्य करते हैं या 
उद्योगपषतियों तथा सर्व से संघर्ष करते हैं। श्रमिक संप के ऐसे कार्यों को ही श्रमिक 
राघ आन्दोलन कहा जाता है। 


जिलण 


ग्रामीण विकास मृदा अपरदन 





मानव अनेक प्रकार से भूमि को अपरदन योग्य बनाता है । वह खान खोदकर, 
बन काटकर, घास के मैदानों को कृषि भूमि में बदलकर, खेतों को 'जोतकर व खुला 
छोडकर वह भूमि को अपरदन योग्य बनाता है। इसी भाँति नगयें से निकला मैला जल, 
उद्योगों का अम्लीय जल, प्रदूषित जल व ठोस मैला पदार्थ सभी मिलकर मिटटी में 
अनुपयोगी अम्लीय एवं क्षारीय प्रभाव बढाते रहते हैं। इससे भी ठपजाऊ मिट्टी तेजी से 
अनुपजाऊ या बंजर बन जाती है उपरोक्त विभिन्न कारणों से उपजाऊ मृदा नष्ट हो जाती 
है।मृदा अपरदन निरन्तर होने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा हजारों हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष 
नष्ट होती रहती है। अपरदन के द्वारा स्थानान्तरित मृदा विभिन्न जल स्त्रोतों में एकत्रित होने 
के कारण भयंकर स्थिरति उत्पन्न हो जाती है | नदियों का ठथला होना है । नदियों, चालों 
के किसनारों तथा समीपवर्ती मृदा में, मृदा क्षरण के द्वारा लम्बे -चौड़े दरार एवं गड्ढे बन 
जाते हैं । ऐसे स्थानों पर कृषि क्रियाये असम्भव हो जाती है। अपरदन के कारण विभिन्न 
प्रकार के पोषक तत्व जल के साथ घुल कर नष्ट होते रहते हैं, जिससे मृदा उत्पादन शक्ति 
श्लीण हो जाती है। पूर्ण अपरदित मृदा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दृष्टिकोण से 
'फसलोत्पादन के अयोग्य हो जाती है और उसमें खेती करना अर्थहीन एवं व्ययशील 
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प्रक्रिया हो जाती है ।आर्थिक दृष्टिकोण से मृदा अपरदन एवं अत्यन्त हानिकारक प्रक्रिया 
है। अपरदन के कारण राजमार्ग , रेलमार्ग एवं अन्य सार्वजनिक स्थान का काफी अंश नष्ट 
होता रहता है, जिसे सुधार में करोड़ों रूपये व्यय होते हैं ।पास्थितिक असन्तुलन में भी 
मृदा अपरदन का महत्वपूर्ण स्थान है । इसके भयंकर प्रभाव से अकिन्चन भू-दृश्य (१०० 
00652/९) प्रक्षेत्र परित्याग, भूमि के बन्धक रखने का निषेध एवं हृतोत्साह आदि होना 
भी सम्भव है। यही कारण है कि मृदा अपरदन जैसे अभिशाप का निवारण करता हमारा 
पुनीत एवं अनिवार्य कर्तव्य है; मृदा अपरदन को रोकने के लिये जिन विधियों एवं 
पक्रियाओं को प्रयोग में लाया जाता है, भूमि संरक्षण (5०॥ ०ताउशश्वाँणा) 
कहलाता है। 


मृदा संरक्षण को विधियों 
मृदा संरक्षण की विधियाँ निम्नलिखित हैं - 


सस्य विज्ञान सम्बन्धी विधियों ( &70॥०॥08॥ ५8०१५ )-संस्य विज्ञान 
सम्बन्धी विधियों को जैविक विधियों भी कहते हैं ।इन विधियों में मनुष्यों द्वारा उगायी 
जाने घालौ फसलीं से मृदा को प्राकृतिक चनस्पति के रूप में सुरक्षा प्रदान करने का 
प्रयत्न किया जाता है । जैविक विधियों में प्रमुख रूप ससे प्रचलित विधियों निम्नलिखित हैं - 


(+) पदूटीदार खेती-इस विधि का प्रयोग प्रवाह युक्त जल के वेग को मन्द 
करने के लिये किया जाता है. । इसके अन्तर्गत अपरदन को रोकने वाली फसले एवं 
अपरदन रोधी पतीदार फसलों को समोच्य रैखाओ पर पक्तियों के एकात्तर क्रम में 
उगाया जाता है १ छाल मृदा को ढाल के विपरीत बहुत सी पट्टियों मे विभाजित कर 
लिया जाता है । पद्टियाँ ढाल के साथ ससमकोण पर बनायी जाती है । इसमें पक्ति 
फसल (8०७ ०) तथा ढकने वाली फसल (0०४श घ०) उगायी जाती है जिससे 
मृदा अपरदन काफी सीमा तक कम हो जाता है । 


(॥9फप्तल चक्र ( एक एण॥४०७ )- पृदा संरक्षण के लिये फसल चक्र 
बनाते समय फलीदार एवं घस्त वाली फसलों का समावेश आवश्यक है, जिससे न 
केवल मृदा डवंस्ता की वृद्धि होती ऐै, बल्कि इन फसलों के द्वारा मृदा को सुरक्षा प्राप्त 
होती है और अपरदन रूकता है। 


(॥) खादों का प्रयोग ( ७एए॥००ध४०॥ ७ प्राए॥77९ ) + कार्बनिक खादों, 
जैसे - गोर, कम्पोस्ट, हरी खादों का प्रयोग करने पर मृदा उर्बरता की वृद्धि के साथ 
मृदा के भौतिक गुणों में सुधार होता है जिससे मृदा का गठन, सरचना, जल धारण 
क्षमता, चिपचिपापन बढ़ता है और मृदा अपरदन में कमी आती है। 
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मृदा कृषि एवं बन सम्पदा का आधार है। यह पैतृक चट्टानों, बहते जल, 
चट्टान चूर्ण, रासायनिक क्रिया, वनस्पति, अपघटक एवं अनेक कौटाणु व जीवाणुओं 
'की सम्मिलित क्रिया-प्रतिक्रिया का योग है। मिट्टी का उपजाऊपन भी इन्हीं की अनुकूलता 
या कमी से प्रभावित होता है। भारत एवं विश्व के अधिकांश विकासशील ऊण्ण व 
अर्द्रकष्ण देशों की मिट्टयाँं अनेक समस्याओं से ग्रसित है। मिट्टी की जो भी समस्या है 
उसमें से सबसे प्रधान, दुष्प्रभावी एवं घातक मृदा अपरदन की समस्या हैं। मृदा अपरदन 
के लिये प्राकृतिक, जैविक एवं मानवीय सभी कारण उत्तरदायी है। इनमें सबसे बड़ा 
कारण मानव स्वय ही है। क्योकि मानव को अपने अनेक उद्देश्यों आर्थिक, सामाजिक 
'एवं सांस्कृतिक अनुकूलताओं की प्राप्ति के लिए मिट्टी की सबसे अधिक आवश्यकता 
रहती हैं। मिट्टी के कथाव को ही मृदा अपरदन या भृश्षरण (50॥ ६०आ०॥) कहते हैं। 
जब विशेष या सामान्य कारणों से किसी स्थान की मिट्टी विघटित व अपघटित होने के 
पश्चात्‌ उसकी ऊपरी परत अपना स्थान छोड़कर बहने या परिवहित होने लगती है तो 
उसे मिट्टी का अपरदन कहते हैं किन्तु भारत में एवं विश्व के अधिक्राश ऊप्ण व 
अरद््कष्ण प्रदेशों में वर्तमान में लगभग यही स्थिति है) 


मृदा अपरदन के प्रकार 
मृदा अपरदन मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं :- 
१- जलीय अपरदन ( १४४८४ ०००५४०४ ):- जल टद्वाय अनेक प्रकार के अपरदन 


होता रहता है। बहता हुआ जल भूततल पर सभी भागों में अपरदन का सशक्त एवं तत्काल 
प्रभावी कारक है। 


(१) पृष्ठीय अपरदन ( 5९6 श०४०॥ ) :- -यह मृदा अपरदन कौ प्रथम 
अवस्था है इसमें मिट्टी उर्वरता पपड़ी उखड़ने के साथ प्रारम्भ होता है | तत्पर्चात्‌ उखड़ी 
परतें हवा या पानी के द्वारा हटाई जाती रहती हैं ।जिस मिट्टी में जैव पदार्थों की कमी होती 
हैं अथवा जल धारण सरलता से होता हैं जुते खेतों, वनस्पति रहित भू-भागों अधिक 
चराये गए क्षेत्रों, ढालू भागों व स्थानान्तरणशील कृषि प्रदेशों में पृष्ठीय अपरदन को 
अनुकूल दशायें मिलती हैं। 


(॥ ) अल्पसरित अपरदन ( सागर 07 50फुट €०अंता ) २५ पृष्ठीय अपरदन 
से आगे की अवस्था अल्पसरित अपरदन की हैं! जब पृष्ठीय अपरदन की उपेक्षा कर दी 
जाये और अपरदन को पूर्व की भांति चलता रहे तो जल संकरी नालियों में बहने लगता 
है। इस प्रकार संकरी नालियों का बनना ही अल्पसरण हैं। जहाँ धरातल का ढाल 3 
प्रतिशत से अधिक होता है वहाँ इस प्रकार का अपरदन अधिक होता है । ढाल की दिशा 
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के समानात्तर जुताई करने से अल्पसरण को अच्छा अवसर मिल जाता है। 


(॥॥ ) अवनालिका अपरदन ( 5णा% €९:०डइंणा ) :- अल्पसरण से 
अवनालिका अपरदन का विकास होता है। इस अपरदन का प्रभाव केवल मिट्टी तक ही 
सीमित नहीं रहता बल्कि पैतृक चट्टान में भी अवनालिकायें एवं गहरी खाइयाँ बन जादी 
है।यह अपरदन का सबसे अधिक खतरनाक रूप है। इस प्रकार का अपरदन जिस भू- 
क्षेत्र पर होता है, बह कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। अबनालिकायें अंग्रेजी के '/" 
तथा १/' आकार मे बनती हैं। 


(।५ ) नदी तटीय॑ अपरदन ( ह्ाप्शांशआ श७०»०णा ) :- यह वर्षा काल मे 
नदियों में प्राय: अधिक पानी बहता है जिससे उसके किनारे कटते रहते हैं । गहरा करता 
करता है जिससे मिट्टी के कटाब में लैजी आती है ; नदी जल में घुले मिट्टी के कारण 
धारदार यन्त्र की भांति कटाव मे सहायक होते है। 


(५) भू-स्खलन अपदन ( ,890-500० क०७४०॥ );- पर्वतीय क्षेत्रों मे 
मृदा अपरदन का भयानक रूप भू-स्खलन है। यह वर्षा ऋतु में मिट्टी में गहराई तक 
पहुँचने वाली नमी के दबाव के कारण किसो भ्रश रेखा के सहारे भूखण्ड के नोचे 
खिसकने के साथ होता है। 


(५) वर्षा बूंदों द्वारा अपरदन ( 59999 ९४०४० ) +- मूसलाधार वर्षा के 
समय बूदाघात से भी मिट्टी अपरदन होता है। वैज्ञानिको के अनुसार 90 प्रतिशत भूक्षरण 
चर्चा की बूदों से होता है तथा शेप 0 प्रतिशत पानी के बहाव से। वृक्ष विहौन सतह पर 
वर्षा बूंदे अधिक तेजी से प्रहार करती है जिससे मिट्टी उखड्कर दूर तक फैल जाती है 
और घाद में पानी मे घुलकर बहाव के साथ बह जाती है। 


2, वायु द्वारा अपरदन ( १५७6 ८०४०॥ ) +- अर्द्व शुष्क वन रहित एवं 
मरूस्थलीय प्रदेशों मे वायु तेजी से निरम्तर बहती रहती है। इससे बालू मिट्टी भारी मात्रा 
मे भूमि से रगड़ खाती हुई एव वायु के साथ उड़कर बहती रहती है । जिससे मरूभूमि एवं 
सौमावर्ती क्षेत्रों की ऊपरी उपजाऊ घरत बह जादी है तथा अनुपजाऊ बालू का छेर 
अस्तियों के आस-पास बिखर कर उसे बसाव के अयोग्य क्षेत्र बना देता है। 


3. हिमानी द्वारा अपरदन ( ठा॥ल॥०० श०ध०॥ ) :- हिमाज्छादित भागों में 
मृदा अपरदन हिमनदी द्वार होता है। गुरूत्वाकर्षण के कारण जब हिम ढाल के सहारे 
सहारे फिसलती हुई आगे बढ़ती है तो तली को घिसती रहती हैं । परिणाम स्वरूप तली 
की मिट्टी का कटाव होता है । हिमाचल प्रदेश में 4000 मीटर से अधिक ऊँचे भागो में इस 
प्रकार की मृदा अपरदन देखने को मिलवा है। 
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4. समुद्री तटीय अपरदन ( 'कघ॥ा८ श०्भ्ं०० ):- समुद्र तट या बड़ी झीलों 
के तट पर लहरें निरन्तर भूमि को काटती रहती है इसलिए तट परअनेक प्रकार की कटाव 
को आकृरतियाँ,चबूतरे व दलदल आदि पाये जाते हैं । इससे भूमि में क्षार बढ़ता है एवं ऐसी 
भूमि अनुपजाऊ बनी रहती है । इसी भाँति हिमानियाँ भी सीमित मात्रा में वर्फोले प्रदेशों में 
'कटाव करती है जहाँ हिमानियाँ समाप्त हो जाती है वहां बर्फ व जल से मिश्रित कटाव 
के चबूतरे एवं अन्य रचनाएँ भी बनती हैं । अन्ततः यह पानी बहकर किसी नदी में मिल 
जाता है। 


5. जीदों द्वारा अपरदन ( #0॥एश धः०आ०॥ )- विधि प्रकार के जीव बिल 
खोदकर मिट्टी खाकर, मिट्टी में अपघटन की क्रिया करके एवं भेड बकरियाँ गहराई तक 
चराई करके तथा अन्य कारणों से मिट्टी को ढीला करतो रहती है इससे उस क्षेत्र की मृदा 
तेजी से जल या पवन द्वारा वहां से उडाई या बहाई जा सकती है। इससे भूमि की ऊपरी 
उपजाऊ सतह शीघ्र नष्ट हो जाती है । ऐसा विशेषकर अर्द्धशुष्क प्रदेशों में, ढालू घास के 
मैदानों में एवं वन रहित पशुचारण के क्षेत्रों में होता रहता है, क्योंकि भेड-बकरियाँ जड़ों 
तक चराईं करके मिट्टी के कणों को ढीला बनाकर उन्हें शीघ्र अपरदन योग्य बनाती 
रहती है। 


जिन 


ग्रामीण विकास में पर्यावरण 
की अनिवार्यता 








'पर्यावरण में जीवों का अस्तित्व कायम रहता है , यह पर्यावरण अनेक तत्वों से 
मिलकर बना है , इन कारकों का प्रभाव जीवधारियों पर परिलक्षित होता है । पर्याधरणीय 
कारकों के प्रभाव के परिणाभ्रस्वरूप जीवधारियों में प्रयुक्त क्रिया-कलापों के कई 
अनुक्ूलन उत्पन्न हो जाते है जिससे बे जीव जीवित रह पाते हैं। पर्यावरण को अनेक 
कारकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है उदाहरणार्थ- मिट्टी, जल, वायु, 
जलवायु के तत्व आदि। अतः मनुष्य को प्रभावित करने वाले बाह्य बलों या परिस्थिति 
को पर्यावरण के कारक कहते हैं । दूसरे शब्दों में पर्यावरण का प्रत्येक भाग या अंग जो 
अत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से जीव-जन्तुओं के जीवनकाल को प्रभावित करते हैं , उसे कारक 
कहते हैं। 


प्रसिद्ध पर्यावरणविद्‌ डौबेबमिर ( 3959 ) ने पर्यावरण के स्लात तत्त्व- जल, 
मिट्टी, वायु, ताप, प्रकाश, अग्नि तथा जैविक तत्त्व आदि बताये हैं। 
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प्रसिद्ध वनस्पतिवेत्ता ओस्टिंग ( 0:07ष्ट 948 ) ने पर्यावरण के निम्न घटक 
वर्णित किये हैं - 


(१) पदार्थ या तत्व (॥/०४८४४५)-मृदा एवं जल 
(2) दशायें (८०४०७४०४७)-तापक्रम एवं प्रकाश 
(3) बल(ए०७८८४)-वायु एवं गुरत्व 
(4) जीव जगत (0।28कआ॥)-वनस्पति एवं जीव-जन्तु 
(5) समय (वरा्मा८) 
॥ उच्चावच 


पृथ्वी पर घातलीय आकृतियाँ पर्यावरण के प्रभाव की सीमा निर्धारित करती हैं, 
मुख्य रूप से घरातलीय आपकृतियों का प्रभाव जलवायु पर दृष्टिगत होता है तथा 
जलवायुवीय दशाओं के आधार पर ही भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की प्रकृति 
निश्चित होती है । धरातलीय भूआकृतियों को मुख्य रूप से तीन भागों में वर्गीकृत किया 
जा सकता है। पर्वत, पठार तथा मैद्ान। पृथ्वी के धरातल का 26% भाग पर्वत, 33% 
भाग पठार तथा 4% भाग मैदानी है ।जबकि भारत का 29.3% भाग पर्वतीय 27.77 
% भाग पठारी तथा 43 % मैदानी है ! पर्वतीय भाग असम होते हैं तथा जलवायु भी कठोर 
होती है । यहाँ प्रत्येक आर्थिक क्रिया सुगमतापूर्वक सम्पादित नहीं हो सकती है , यहाँ पर 
'पारिस्थितिकीय सन्तुलन अच्छा पाया जाता है । पर्वर्तों पर घुमम्कड़ पशुचारण (४0030 
#०४॥४8), एकत्रीकरण (6००6 2०0४८४ ०४), शिकार तथा स्थानान्तरित कृषि मुख्य व्यवसाय 
हैं। पठारी भाग धरातल के मुख्य भू-आकार हैं । इनके द्वारा पृथ्वी का एक विशाल 
भाग आवृत्त है। यह क्षेत्र धरातल से एकदम ऊँचा उठा हुआ समतल सतह बाला भाग 
होता हैं, जहाँ चाटियों का अभाव पाया जाता हैं। पठार क्षेत्र भी मानव जीवन के लिए. 
'कठोर परिस्थितियाँ प्रदान करता है । मैदानी भाग मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ 
उपलब्ध करता है । विदित हैं कि विश्व की प्रमुख सभ्यताएँ मैदानों में ही विकसित हुई 
हैं। मैदानी क्षेत्रों में आर्थिक व्यवसायों के लिए भी अनुकूल दशायें उपलब्ध हैं| विश्व 
की प्रमुख सभ्यठाएँ सिंधु गंगा, मिश्र में नील नदी, इराक में मैसोपोटमियां चीन में ह्वंगों, 
मेक्सिकों में माया तथा पीरू में इंका आदि विकसित हुई हैं ! 


2- अवस्थिति 


अवस्थिति एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसका पर्यावरण के अंग के रूप में 
भौगोलिक अध्ययन किया जाता है । अवस्थिति स्थित होती है, परन्तु समय के साथ 


ग्रामीण विकास में पर्यावरण कमी अनिवार्यता 2्वी] 


उसकी सापेक्षिक महत्ता परिवर्तित होती रहती है। अवस्थिति का महत्व स्पष्ट करते हुए 
हटिंग्टन महोदय ने यताया है कि, ग्लोब-आकृति की गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित 
भूगोल को समझने के लिए कुंजी है | भूगोलशास्त्र में अवस्थिति को अग्र तीन रूपों में 
वर्णित किया गया है - 


(।) ज्यामितिय अवस्थिति (660मरव्ताट [-०८शाका) 
(॥) सामुद्रिक 'एवं स्थलीय स्थिति (0८८उ७॥८ 04 (00प0ला9] [.0८गा०्त ) 
(॥॥) निकटवर्ती देशों के सन्दर्भ में स्थिति (शलाफ।[0८॥/॥०) 


६ )ज्यामितिय अवस्थिति ( 60०: [.0८॥808 )- यह किसी भौगोलिक 
अदेश की अक्षाश व देशांतरीय स्थिति होती है जिसके ट्वाए उक्त प्रदेश की भू-स्दर्भ 
(0९०-९कौषक्क०८) में जानकारी प्राप्त होती है । उदाहरण के लिए, भारत के राजस्थान 
राज्य की भूसदर्भ स्थिति 235' से 3042*ठतरी अश्षाश व 6९30' से 7847' पूर्वी 
देशान्तएँं के मध्य है ।इसी प्रकार भारत को भूसन्दर्भ (6९0८विटा८०) स्थिति 8-4' से 
37%' उत्तरी अश्लांश तथा 68४" से 97:5' पूर्वी देशान्तरों के मध्य है । ग्रीक विद्वानों ने 
सम्पूर्ण पृथ्वी को स्यापितिय आधार घर तीन प्रमुख ताप कटिबन्धों में विभाजित किया है 
जो क्रमश; ऊप्ण करियन्धीय 23%0' उत्तरी से 2390' दक्षिणी अक्षाश , उपोष्ण 
कटियत्प 23:30' उत्तरी से 66-0' व 23-0'दक्षिण ये 66:30' दक्षिण अशक्षांश व शीत 
कटिवन्ध 66:30' से 90"उत्तरी य 66००" से 90*दक्षिणी अक्षार्शों के मध्य विस्नृव है । 
उपरोक्त अवस्थिति कारक या प्रत्यक्ष प्रभाव मृदा, कूषि तथा खनस्पति संसाथन पर 
परिलक्षित होता है। ज्यामितिय अवस्थिति दा मानव पर प्रभाव के यारे में प्रसिद 
भूगोलवेत्ता योदिन (80609) ने कहा ह कि उतरीं क्षेत्रों के मनुष्य शारोपिक शक्ति सम्पत्र 
एवं दक्षिणी क्षेत्रों के तकनीकी ज्ञान में एवं उन्च व्यवसायी हैं , जयकि मध्यवर्ती क्षेत्रों के 
भनुष्य रजनीति के नियंद्रण में श्रेष्ठ पाने गये हैं. स्थिति प्रमुखतया जलतायु वो दिक्नन्दित 
ऋर मायव द्वारा सम्पादित आर्थिक क्रिया-क्लापं को प्रभावित बरती हैं। 


3. जैविक कारक 


विभित जीव-जचु और मनुष्य के आर्थिक कार्यों को प्रभावित करते हैं, जन्नु ऑं 
में गतिशोलठा को दृश्टि से वनस्पति से थ्रेष्ठता होती हैं। वे अपनी आवश्यकताओं के 
अनुसार प्राइतिक खाठावरण से अनुकूलन (&49|»0०0) कर लेते हैं । जीव-जन्नुओं में 
स्थातात्तरणशीलता का गुण होते के वारण वे अपने आनुदूल दशाओं याले पर्यावरण में 
प्रवास (॥॥॥8730०४) भी कर जाते हैं । फिर भी इत घर पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव दृश्गित 
होता हैं। समान दशाओं वाले वातावरण के प्रदेशों में खन्तुओं में धित्रता मिलती हैं! 
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'मरूस्थलीय वातावरण के जत्तुओं में भिन्नता मिलती हैं, उदाहरणार्थ थार एवं अरब के 
ऊँटें में भिन्नता मिलती हैं। 


4. जलवायु 


जलवायु पर्यावरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुप कारक हैं , क्योंकि जलवायु से 
प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जलराशि तथा जीव-जन्तु प्रभावित होते हैं । कुमारी सैम्पलने 
'कहा हैं कि “पर्यावरण के सभी भीगोलिक कारकों में जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
घटक है | सभ्यता के आरम्भ और उद्भव में जहाँ तक आर्थिक विकास का सम्बन्ध 
रहता हैं, जलवायु एक बृहत्‌ शक्तिशाली तत्त्व हैं ।!” जलवायु मानव की मानसिक एवं 
»-रीरिक क्रियाओं पर प्रभाव डालती हैं। प्रो. एल्सवर्थ हटिंग्टन के अनुसार, '“मानव पर 
“ग्रभाव डालने वाले तत्वों में जलवायु सर्वाधिक प्रभावशाली हैं क्योंकि यह पर्यावरण के 

/ अन्य कारकों को भी नियंत्रित करता हैं। '' पृथ्वी पर मानव चाहे स्थल पर या समुद्र पर 
मैदान में पर्वत पर, वर्नों में, या मरूस्थल में कहीं पर भी रहे व अपने आर्थिक कार्य करे 
उसे जलवायु प्रभावित करती हैं ।जलवायु के पाँचों तत्व क्रमशः वायुमण्डलीय तापमान 
(व्लाफलआए7८) एवं सूर्यताप ([50400), वायुभार (#फ्ा०5फ्रालां८ फ०55प्ा९) 
पवनें(७॥॥१5५) ,आर्द्रता ( झ्णणांवा०१), वधा वर्षा (श०लक्ञां०ध००) आदि मानव को 
“प्रभावित करतें हैं। तापमान जलवायु के महत्वपूर्ण कारक के रूप में वनस्पति को 

सर्वाधिक प्रभावित करता हैं 


5. प्राकृतिक वनस्पति 


प्राकृतिक वनस्पति जलवायु उच्चावच तथा मृदा के सामंजस्य से पारिस्थितिकीय 
अनुक्रम (६८००४ ८०५ $०८८८४४०॥) के अनुसार अस्तित्व में आती हैं। प्राकृतिक 
वनस्पति पर्यावरण के भहत्वपूर्ण कारक के रुप में पारिस्थितिक तंत्र को सर्वाधिक 
प्रभावित करती हैं , जिसे जलवायु सर्वाधिक नियंत्रित करती हैं । अन्य कारकों में जलापूर्ति 
(५/४० 50०%99) , प्रकाश (.800) , पवरनें (५४०5) तथा मृदायें (5०॥$) प्रमुख हैं, 
जो प्राकृतिक वनस्पति के विकास को प्रभावित करते हैं। वनस्पति के कूछ प्रमुख 
समुदाय होतें हैं , जिन्हें पादप साहचर्य (9॥87/ 35६०००४०१) कहते हैं । प्राकृतिक वनस्पति 
के चार प्रमुख वर्ग माने गये हैं - (६) वन (#) घास प्रदेश (॥) मखूस्थलीय झाड़ियाँ तथा 
(१५) दुण्ड्ा वनस्पति वनों मे ऊष्ण कटिवन्धीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन (प्राण्फांव्श 
एश्लकथ्शा 8090 [,९०३४८१ ए०६५), ऊपष्ण कटोवन्धीय चौंडी पत्तो के पर्णप्रत्ती वन 
(प्राफांव्श 0«९०१०००६ 87030 [,८३४८१ ४०६४), शीतोष्ण चौड़ी पत्ती के चर्णपातो 
चन(पाकांध्वा 0ल्‍०१०००5 छे7036.23४८४ ४0650) , शौतोष्ण मिश्रित वन (एटाफुलशआंड 
]/0००१ ए७८४) तथा शीतोष्ण शंकुधारी वन (पृद्याएशगू टग्रांलिए० 7ण्छ) प्रमुख 


ग्रामीण विकास में पर्यावरण की अनिवार्यता 243 


हैं। जन्तुओं के सामान्य वर्ग पर्यावरणीय लक्षणो के अनुसार हो विकसित होते हैं। जैसे 
घास के मैदान में चरने वाले (७7०शगह) पशु रहते हैं, जबकि वनों में मुख्य रूप से पेड़- 
चौधों की टहनियाँ खाने वाले (8:००४॥६) पशु रहते हैं, पृथ्वी पर जीव जन्तुओं का 
वितरण वनस्पति को प्रभावशोलता के अनुसार हैं, जिसे जलवायु, मृदा, उज्नावच आदि 
तत्व नियंत्रित करते हैं | पृथ्वों पर विभिन्न प्रकार को जलवायु दशाओं एवं बनस्पति जगत 
के प्रकार के अनुसार चार प्रदेशों के जन्तु पाये जाते हैं- 


(॥) वनों के जन्तु (०८७६ #॥॥५७/5)-ऊप्ण कटिबन्धीय वर्षा प्रचुर सघन वनों 
में वृक्षों पर रहने वाले जन्तु इस वर्ग में सम्मिलित हैं । यहाँ वानर;,छिपकली , पक्षी, विभिन्न 
प्रकार के सर्प तथा कौर-पतंगे प्रमुख हैं। कांगो, अमेजन जैसी नदियों में धड़ियाल, 
मगरमच्छ अर्पदे जलचर रहते हैं । मानसूनो 2 कु कटिब्नन्धीय वर्षों मे हाथी, गैंडा, 
जिगफ, हिरन, भैंसा, भेडिया, सियार तथा ,आदि धलचर पाये ज़ाहे हैं। 


(॥) घासभूमि के जन्तु हर यो ॥ताए॥5)-ऊप्ण तथा 82% तोष्ण घास 
प्रदेशों में चरने वाले हिरन, जंगली चौपाये,ध्वील गाय, जूंगली भैंसा( 8.5० , स्थ्रिगवांक 
आदि शाकाहारी जौव प्रमुख हैं ।इनका भश्ष बालें माँसाहारी जोरों (0४०६३) 
में तेंदुआ, चीता, शेर प्रमुख हैं। ध0५] (८ 







(।॥) मरूस्थलों के जन्तु (0०5९॥ #॥9)$)-मरूस्थलो में मरूभिद्‌ 
()९८०७।७४१५) वनस्पति मिलती हैं जिसमें कॉँटेदार झाडियाँ, बबूल, नागफनी वर्ग के 
पौधे मुख्य हैं। यहाँ खरगोश, लोमड़ी , छिपकली, सर्प आदि जगली तथा गधे, घोड़े, भेड़, 
बकरी आदि पालतू जावबर मिलते हैं। 


(५) डुण्ड्रा के जन्तु (पाधा8 #॥गरभ६)-शीत दशाओं वाले इस क्षेत्र में 
मस्क, कैरिव, हिरण, खरगोश, ध्रुवोय भालू, कुत्ते, रेण्डियर आदि मिलते हैं। 


6. मृदा कारक 


मृदा धरातलीय सतह का ऊपरी आवरण हैं जो सेंटीमीटर से लेकर एक-दो मीटर 
'तक गहरी होती है। मूंदा की रचना मूल पदार्थ (एढधा। प्राभटाय४) में परिवर्तनों के 
परिणामस्वरूप होती हैं, जो विभित्र प्रकार की जलवायु मे जैविक कारकों के सम्पर्क से 
एक निश्चित अवधि में निर्मित होती हैं । मृदा निर्माण मे उच्चावच (१९४८) तथा ढाल्ल कौ 
भी महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। मृदा मे वनस्पति एवं जोव--जन्तुओं के अवशेष मिलते 
रहते हैं, जिसे जैव तत्व ( प्॥१०५) कहते हैं। जैव त्तत्व के कारण भृदा का रंग काला 
होता हैं। मानव अपनी क्रियाओं द्वारा मृदा को निरन्तर प्रभावित करता रहता हैं। पृथ्वी पर 
शाकाहारी एवं मांसाहारी, जीव-जनु प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर निर्भर राहते हैं, 


244 पंचायती राज संस्थाएँ : अतीत वर्तमान और भविष्य 
शाकाहारी अपना भोजन कृषि द्वारा तथा मांसाहारी शाकाहारीयों द्वारा प्राप्त करते हैं । अतः 
मानवीय उपयोग की दृष्टि से मृदा आवरण किसी भी देश की मूल्यवान प्राकृतिक सम्पदा 
होती हैं। 


'पर्यावरण का महत्त्व 


१. पर्यावरण के अध्ययन के द्वारा हमें बन, वृक्ष, नदी--नाले आदि का हमारे 
जीवन में क्या महत्व हैं, इसकी उपयोगिता की जानकारी होती हैं। 


2. पर्यावरण अध्ययन से पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत होने, सकारात्मक 
अभिवृत्तियाँ तथा पर्यावरण के प्रति भावनाओं का विकास होता हं। 


3. वर्तमान में विश्व में बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण की जानकारी, इसके प्रभाव तथा 
सामान्य जनता के प्रदुषण के प्रति उत्तरदायित्व तथा कर्त्तव्य आदि के बे में पर्यावरण 
अध्ययन अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता हैं । 

4. पर्यावरण अध्ययन आधुनिक समय में सर्वसराधारण को पर्यावरणीय समस्याओं 
की जानकारी, इनके बारे में विस्तृत विश्लेपण तथा समस्याओं के समाधान में उपयोगी 
योगदान प्रदान करता हैं। 

5. पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व उन क्षेत्रों में अधिक हैं जहाँ शिक्षा एवं ज्ञान का 
उच्च स्तर पाया जाता हैं। अज्ञान तथा अशिक्षा वाले क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुरक्षा तथा 
संरक्षण के प्रति जनसाधारण में ठदासीनता पायी जाती हैं। 


6. पर्यावरण अध्ययन के द्वारा जनसाधारण को विभिन्न प्रदूषणों की उत्पत्ति, उनसे 
होने वाली हानि तथा संरक्षण के प्रति जनसाधारण में उदासीनता पायी जाती हैं। 


7. शहरीकरण एवं नगरीयकरण की प्रवृत्ति से उत्पन्न समस्याओं के बारे में ज्ञान 
प्राप्त होता हैं। 

8. वर्तमान समय में परिवर्तन के विभिन्न साधनों की बढ़ती संख्या के कारण 
प्रदुषण का स्तर ठीत्र गति से बढ़ता जा रहा हैं । पर्यावरणीय अध्ययन का परिवहन द्वारा 
उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम में विशेष महत्व हैं। 

9. हमारी संस्कृति जिसके अहिंसा, जीवों के प्रति दयाभाव, प्रकृति-पूजन आदि 
मुख्य मूलाधार हैं, पर्यावरण अध्ययन संस्कृति के इन मूलाधायों के संरक्षण में सहायक हैं । 

१0. औद्योगिकरण से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने तथा इससे उत्पन्न 

समस्याओं के समाधान में पर्यावरणीय अध्ययन का महत्वपूर्ण योगदान हैं । 
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१. वर्तमान समय की विश्व॑ की मुख्य समस्या जनसंख्या यृद्धि हैं। पर्यावरण 
आध्ययत हमे जनसंख्या नियन्त्रण के विभिन्न उपायों के योरे में जानकारी प्रदान करता हैं । 


पर्यावरण का प्रश्न मनुष्प के असित्व से उसी प्रकार जुड़ा है, जिस प्रकार आर्थिक 
विकास की उन्‍ति। अतः आर्थिक विकास के प्रयासों में इस बुनियादी तथ्य यो ध्यान में 
नहीं रखते तो ये प्रयास यरतुत: विकास को नहीं अपितु विनाश को ही आमंत्रित करते है। 
जिस यन सम्यदा से मानव कौ विभिन प्रकार से लाभ उसके विकास हेतु होते रऐ है , उन्हे 
नजरभदाज पर उनसे ऐने वाले लाभ से वदित रह जायेगे। आज व्यवित अपनी तात्कालिक 
आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु वनो का शोषण करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। 


विकास के भाम पर यही सब करने की बात नहीं इससे विनाश अवश्य-भावी है, 
बयोकि ' इकोनौमी' और 'इकोलोजी” की परस्पर घनिप्ठता की सम देशवाशियों फो नहीं 
है। प्राचीन धर्म ग्रंथों मे उल्लेय उपलब्ध है कि भारतीयों का तो प्रकृति से गहरा संयंध 
रहा है । हमारी संस्कृति का मूल आयाम है कि हमर पोषण करते हैं परन्तु शोषण य विध्यंस 
नहीं फरते | दोहन रो पूर्य और उपरान्त पोषण से संतुलन बना रहता है । लैकिन दोहन यगैर 
पोषण से शोषण होकर विध्यस जैसी स्थिति घन जाती है । आज हम निरंतर वनों का दोहन 
नहीं शोषण करने में लगे हुए है जिससे मनुष्य एवं वन सादा में असतुलन द्वुतगति से यद 
रहा है। 


आज आवश्यकता इस बात की है कि था और बनो से प्राप्त होने वाली उपयोगिता 
को दृष्टि में रखते हुए जनसाधारण के दृष्टिफ़ोण ये अभिवृत्तियों को ऐसे ढग से विकसित 
करें कि बन-प्रवृति ठपादेयता के प्रति रचि बढ़े । यदि हमने प्रकृति को अपने रो अलग- 
धलग करने का प्रयास किया तो बढ़ते हुए इस प्राकृतिक-असंतुराव के परिणाम देश कै 
लिए अत्यत घातक रिद्व हो सकते हैं। अत; वनो एवं प्रकृति के इस यहुआयागी स्परूप 
के बारे में शिक्षित करते हुए सतुलित रखने हेतु दृष्टिकोण का विकास करना याछधित है। 


वनों को सुरक्षित रखते हुए उनसे प्राप्त होने यारो विभिन्‍न प्रकार के लाभो के यारे 
में जन॑साधारण को शिक्षित-दीक्षित एव सचेत करने के उपागम से ही हम इन्हें सुरक्षित 
रखने के उदेश्य की पूर्ति करने में राफल हो सकते हैं । कानून एयं व्यवस्था के अधिनियमीं 
के साथ-ही-साथ स्थानीय जनप्तमुदायो कौ यनो के संरक्षण एवं उसके विकास के महत्त्व 
को (दयगम करवाने की परम आवश्यकता है। 


भारतीय, पश्चिम के भौतिक विकास की अधी दौड़ और 'चकार्सो ध से भारतीय 


मूल्यों में प्रतिकूल स्थार्थी बनता ही जा रहा हैं। अपनी बिभिन प्रकार की तात्कालिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु बन-साधनों का निर्दयता से शोषण करने में संलग्न 


246 पंचायती राज संस्थाएँ : अतीत वर्तमान और भविष्य 


होता जा रहा है । समय रहते इस प्रकार वनों के शोषण को अविलंब रोकने हेतु प्रभावी 
'जनमत के निर्माण करने की महतो आवश्यकता है, जिससे वन सुरक्षित रह सकें और हम 
और हमारी आने वाली पीढ़ी इसका दोहन कर उपयोग कर सके। इस चुनीत कार्य हेतु 
'जनसाधारण को शिक्षित करने से ही उद्देश्यों को पूर्ति संभव है । इस प्रसग में हमें पर्यावरण 
व उनकी शिक्षा स्थानीय लोगों एवं वनों के समीप रहने वाले समाज को वनों से व्यावह्मरिक 
लाभ के बारे में ज्ञान प्रदान कर, उनमें प्राचीन मूल्यों के अन्तर्गत ही सोचने को अभिवृत्तियों 
का सफल विकास किया जाना चाहिए, ताकि वे बनों के साथ शोषण करने कौ प्रवृत्ति को 
स्वयं हो त्याग सकें। 


बीसवी शताब्दी के मध्य में हमने हमारे ग्रह पृथ्वी को अंतरिक्ष से प्रथम बार देखा। 
इतिहासवेत्ता इस घटना का जनमानस पर उतना व्यापक प्रभाव अंत में ही अनुभव कर 
पाये जितना कि पृथ्वी ब्रह्मण्ड का केन्द्र नहीं है, यह कहकर सोलहवीं शताब्दी में 
'कोपरनिकस ने मानव की स्वकल्पना को भंग कर एक क्रान्ति पैदा कर दी थी। अंतरिक्ष 
से हमें पृथ्वी एक छोटी व कोमल गेंद-सी दिखाई देती है जिस पर मानवीय कृत्तियों व 
कृत्यों का नहीं अपितु बादलों, महासागरों , हरयाली व मृदा के शिल्प सौन्दर्य का आधिपत्य 
हैं। इस प्राकृतिक वातावरण में मानव के क्रिया कलापों के सुसंचालन को मानवीय 
अक्षमता के कारण ही मूलतः सौर मण्डल में परिवर्तन आ रहे हैं। ऐसे अनेक परिवर्तनों 
में जीवन के लिए चेतावनी भरे संकट निहित होते हैं । इस नयी हकीकत से हम पलायन 
नहीं कर सकते। इसलिए हमें इसे स्वीकारना व नियंत्रित करना पडे गा। 


सौभाग्य से, यह नयी वास्तविकता इस सदी के नये विकास से अधिक सकारात्मकंता 
से जुड़ी है। अब हम विश्व में पहले की अपेक्षा सूचना व सामग्री का शीप्रतर प्रेषण कर 
सकते हैं। हम संसाधनों का अल्प विनियोग करके अधिक अनाज व अधिक सामग्री का 
उत्पादन कर सकते हैं | हमारा विज्ञान और तकनीकी ज्ञान, हमें प्राकृतिक तंत्र को गहनता 
से देखने और बेहतर तरीके से समझने को क्षमता देता है। अंतिरक्ष से हम पृथ्वी का उस 
एक जीव की भांति दर्शन व अध्ययन कर सकते है जिसका स्वास्थ्य उसके अन्य सभी 
भागों के स्वास्थ्य पर निर्भर होता है । हम मानवीय क्रियाओं के साथ प्राकृतिक नियमों का 
सामंजस्य करने तथा क्रियाविधि को उन्नत बनाने की क्षमता रखते हैं। इन स्थितियों में 
हमारी सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक धरोहर हो हमारे आर्थिक लाभ एवं जीवनाधिकार को 
सम्बल॑ प्रदान कर सकती है। आयोग यह विश्वास करता है कि मानव अपने भविष्य को 
अधिक समृद्ध, अधिक न्यायोचित और अधिक सुरक्षित बना सकता हैं । हमारा सबका 
भविष्य नामक हमारा यह प्रतिवेदन सदा बढते हुए पर्यावरणीय क्षय व निर्धनता की 
भविष्यवाणी नहीं है और न ही सदा घटते हुए संसाधनों के बीच सदा अधिक होते प्रदुपित 


ग्रामीण विकास में पर्यावरण की अनिवार्यता य्वा 


संसार की कठिनाइयों का विचरण है। बजाय, इसके, हम आर्थिक विकास के मवयुग को 
संभावनाएँ देखते हैं जो कि समुचित विकास को नीतियों पर आधारित हों और पर्यावरणीय 
संसाधनों के आधारों का विस्तार करे ।हम विश्वास करते है कि व्यापक गरीबी में डूबे हुए 
जिकासशील विश्व के एक बड़े भाग को शाहत पहुँचाने के लिए ऐसी वृद्धि अत्यन्त 
आवश्यक हैं। 


भविष्य के लिए, आयोग की आज्ञा राजमैतिक निर्षयों कौ क्रियान्विति पर निर्भर 
हैं जिनके द्वारा समुचित मानवीय प्रगति और मानवीय उत्तरजीविका को सुनिधित करने के 
लिए अब पर्यावरणीय संसाधनों का व्यवस्थापन प्रारंभ होगा। हम कोई भविष्यवाणी नहीं 
'कर रहे हैं बल्कि चेतावनी जारी कर रहे हैं। कि विज्ञान के सर्वोत्तम एवं नवीनतम प्रमाणों 
पर आधारित एक अत्यावश्यक चेतावनी, कि प्राकृतिक संसाधनों को आज और भावी 
चीढ़ी के लिए सुरक्षित बनाये रखने का आवश्यक निर्णय लेने का समय आ गया है। हम 
क्रियान्वयन हेतु कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं अपितु एक मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे 
कि विश्व की जनता सहयोग कौ परिधि को बढ़ा सके। 


विश्व को चुनौती 
सफलताएँ एवं अस्फलताएँ- 


सफलता व आशाजनक चिन्ह देखने वाले अनेक बिन्दु भा सकते हैं, जैसे शिशु- 
मृत्यु की दर में कमी, जीवन-संभावना की वृद्धि, शिक्षित वयस्कों का विश्व में बढ़ता 
अनुपात, विद्यालयी घालकों का बढ़ता अनुपात और जनसंख्या बृद्धि कौ तुलना में विश्व में 
बढ़ता अन्न उत्पादन । किन्तु इन उपलब्धियों के उत्पादक साधनों ने ऐसी प्रवृत्तियाँ दी हैं 
जिन्हें यह धरती और इसके निवासी लम्बे समय तक सहन नहीं कर सकते। इन प्रवृत्तियों 
को परम्परागत रूप से बिकास की असफलताएँ और मानवीय पर्यावरण के व्यवस्थापन 
की कमियाँ कहा जाता है। विकास का एक पक्ष यह है कि पूर्ण संख्या के आधार पर 
पहले की अपेक्षा अभी विश्व के अधिक लोग भूखे सोठे है और इनकी सख्या निरन्तर बढ 
रही है। इसी प्रकार संख्यात्मक दृष्टि से शिक्षा की सुविधा, शुद्ध पेष जल को उपलब्धता, 
सुरक्षित व मजबूत घर, प्रति व्यक्ति ईंधन की मात्रा मे कमी हो रही है। धनी और निर्धन 
देशों के बीच खाई घटने कौ अपेक्षा बढती जा रही है और इस बात की बहुत कम 
संभावना हैं कि वर्तमान प्रवृत्तियोँ और सस्थागत व्यवस्थाएँ इस प्रक्रिया को उलद सकेगी । 

कुछ पर्यावरणीय प्रवृत्तियाँ ऐसी भी हैं जो पृथ्वी के मौलिक परिवतनों के प्रति 


सावधान करती है और मानव सहित अनेक जीव-प्रजातियों के जीवन को सचेत करती 
हैं। प्रतिवर्ष ७0 लाख हैक्टयसें उपजाऊ शुष्क भूमि अनुपयोगी रेगिस्तान में बदल जाती 
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हैं ॥तीन दशक याद, यह भूमि लगभग सकदी अरब के क्षेत्रफल के बराबर होगी । प्रतिवर्ष 
40 लाख हैक्टयर्स वन नष्ट किये जा रहे हैं और तीन दशक में यह भूमि लगभग भारत 
के क्षेत्रफल के समान होगी। इस बन का अधिकतर भाग मित्र श्रेणी के खेतों में बदला 
जाता हैं जो किसानों की आजीविका के लिए अपर्यात सिद्ध होते हैं । यूरोप में अम्लीय 
वर्षा से वग व झीलों का विनाश हो रहा है और याप्ट्र की वास्तु-कला व कलात्मक धरोहर 
नष्ट हो रही है। इससे बृद्दद क्षेत्र की मृदा अम्लीय हो जाती है जिसके सुधार की कोई 
उपयुक्त संभावना नहीं है। जीवाश्मिक ईंधन के दहन से वायुमण्डल में काबर्न-डाइ- 
आक्साइड की मात्रा बढ रही है जो विश्व के तापमान को धीर-धीरे बढा रही है । आगामी 
शताब्दी के आरंभ में, यह ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व के औसत तापमान को इतना बढा 
सकता है कि हमें कृषि उत्पादन के क्षेत्र बदलने पड़े, समुद्री जल स्तर बढकर तटीय नगरों 
मैं बाढ ला दे तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाये। अन्य औद्योगिक गैसों से पृथ्वी के 
सुरक्षा कवच ओजोन को इतना खतरा है कि मानव व जन्तुओं में तेजी से कैंसर रोग बढ़ेगा 
तथा महासायरों की खाद्य-श्रृंखला तथा भू-जल स्तर को इतना विषैला बना देते हैं कि 
उन्हे शुद्ध ही न किया जा सके। 


राष्ट्रीय सरकारों एवं बहुआयामी संस्थानों में यह अनुभूति बढ़ रही है कि पर्यावरणीय 
समस्याओं तथा आर्थिक विकास के मसलों को पृथक करना असंभव है। अनेक प्रकार के 
विकास कार्य आधारभूत पर्यावरणीय संसाधनों को ही नष्ट कर देते हैं और पर्यावरणीय 
अथः पतन से आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। विश्व की पर्यावरणीय समस्याओं 
का एक प्रमुख कारण एवं प्रभाव गरीब्री है। इसलिए विश्व की गरीबी और अन्तर्यष्टीय 
विपमता के कारणों का विस्तृत परिदृश्य में दिग्दर्शन किये बिना पर्यावरणीय समस्याओं 
का समाधान खोजने का प्रयास व्यर्थ सिद्ध होगा। खाद्यान्नरों की पूर्ति हेतु पूरे देश की 
कृषकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है ! बढ़ी हुई जनसंख्या की पूर्ति हेतु हमें कृषि पैदावार 
मैं वृद्धि करनी पड़ेगी। भारतीय कृषक आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है । यही कारण है 
कि कृषि पैदावार में वृद्धि उस अनुपात में नहों हो रही है जितनी होनी चाहिए। यदि हमारे 
किसान भाइयों को विभिन्‍्त प्रकार की पैदावार व खाद्यान्न लगाने के बारे में सही प्रकार 
सै सूचना एवं नये ज्ञान को प्रदान किया जाता है तो फसलों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी 
ही। अतिवृष्टि, कमवृष्टि या टिडियों व कोड़ों द्वारा नष्ट हो जाना आदि कारण रहते हैं। 
अत; इस प्रश्न के विदानात्मक एवं उपचायत्मक कार्यक्रम राष्ट्रीय एवं अन्तर्राप्ट्रीय स्तर 
की संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं, उसका पूर्ण लाभ उठाने हेतु उत्प्रेरित क्रिया जाना 
चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जिस प्रकार की फसल की अधिक माँग हो ठसे पैदा किया 
जाय जिससे अपनी पैदावार अधिक रकम में निर्यात कर कम पैसों में अन्य वस्तुओं की 
यूर्ति की जा सके । इसमें भारतीय किसानों से गरीबी का नाता दूर हो सकेगा। 
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विकासशील विश्व के एक बड़े भाग को यहत पहुँचाने के लिए ऐसी वृद्धि अत्यन्त 
आवश्यक हैं। भविष्य के लिए, आयोग की आज्ञा राजनैतिक निर्णयों की क्रियान्विति पर 
निर्भर हैं जिनके द्वार समुचित मानवीय प्रगति और मानवीय उत्तरजीबिका को सुनिश्चित 
करने के लिए अब पर्यावरणीय संसाधनों का व्यवस्थापन प्रारंभ होगा । हम कोई भविष्यवाणी 
नहीं कर रहे हैं बल्कि चेतावनी जारी कर रहे हैं ।कि विज्ञान के सर्वोत्तम एवं नवीनतम 
प्रमाणों पर आधारित एक अत्यावश्यक चेतावनी, कि प्राकृतिक संसाधनों को आज और 
भावी पोढ़ी के लिए सुरक्षित बनाये रखने का आवश्यक निर्णय लेने का समय आ गया हैं। 
हम क्रियान्वयन हेतु कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं अपितु एक मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं 
जिससे कि विश्व को जनता सहयोग की परिधि को बढ़ा सके। पर्यावरण शब्द दो शब्दों 
परि+आवरण से मिलकर बना है जिसका अर्थ परि*चारों ओर, आवरण-घेरा यानि हमें 
चारो और से घेरने दाला पर्यावरण ही है। प्राचीन काल में मानव बहुत सीधा-साधा 
जीवन व्यतीत करता था, उस समय पर्यावरण के बारे में इतना सब नहीं समझता था। 
लेकिन मानव ने जब से उत्पादन क्षमता बढाई है , विश्व में पर्यावरण की एक नई समस्या 
'उभरकर हमारे सामने आई है । मनुष्य ने पर्यावरण को जब तक अपने हिस्सेदार की तरह 
समझकर अनुकूल रखा तो लाभ भी लिया। लेकिन जब से मानव ने पर्यावरण के साथ 
अल्पावधि लाभ हेतु इसके साथ छेड़छाड़ की ओर अदूरदर्शिता से प्राकृतिक सम्पदाओं 
'का उपयोग किया और उसे नष्ट किया तभी से वातावरण में अवांछित परिवर्तन हुए 
जिसके बारे में मानव ने कभी सोचा नहीं और यह हानि उठानी पड़ी है । 


मानव ने विना सोच-विचार के अपनी सुविधा हेतु मोटर-बाहनों का प्रयोग 
ऑऔद्यागीकरण,कृपि,जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती आवश्यकताएँ, वनों की कटाई, वन्य जीबी 
का शिकार, प्लास्टिक उद्योग, परमाणु परीक्षण आदि से वातावरण में अनचाहे परिवर्तन 
हुए है और हमारी भूमि, जल व वायु के भीतिक, रासायनिक व जँबिक गुणों में ऐसा 
परिवर्तन हुआ हैँ जो कि पूरी मानव सभ्यता के लिए अलाभकारी सिद्ध हुआ है। 


पर्यावरण को प्रकृति निरन्तर मरिवर्तनशील रही हैं जिसके अर्न्तगत वर्तमान में 
पर्यावरण का अध्ययन विज्ञान एवं समाज विज्ञानों की विभिन्‍न शाखाओं में क्रिया जा रहा 
है । फलस्वरूप इसकी प्रकृति बहुविषयी (१४ण४०5० 7०७) हो गई हैं। प्रारम्भ में 
पर्यावरण का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में ही किया जाता था लेकिन पर्यावरण के घटकों 
के तीत्रगति से दोहन से पर्यावरण को सुरक्षा एवं पारिस्थितिक तंत्र के सन्तुलन को 
बनाये रखने के लिए इसके अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत किया गया ताकि प्राकृतिक विज्ञानों 
के साथ-साथ प्राकृतिक उपक्रमों एवं मानवीय क्रियाकलापों का अध्यवत्त समाज विज्ञनों 
में भी किया जा सके ॥इस दृष्टि से वर्तमान में समाजशास्त्र, राजनीतिविज्ञान, इतिहास एवं 
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अंग्रेजी भापा के ६८००७ शब्द कौ च्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के 'आ.0० तथा [.0505 
दो शब्दों से हुई हैं। 00.०५ का अर्थ होता है- ' आवास का स्पान' (परड्भंध्धंणा) तथा 
08०5 का अर्थ होता हैं-अध्ययन (5090५ ०) । इस प्रकार 8८००७ का शाब्दिक 
अर्थ-आवास के स्थान का अध्ययन या आवास का अध्ययन होता है। 


जर्मन के जन्तु वैज्ञानिक होकेल (95००.८०) ने सर्वप्रथम सन्‌ 866 में पारिस्थितिकी 
को ज्ञान को पृथक शख्ा के रूप में पहचान को | होकेल महोदय ने पारिस्थिकी के लिये 
06०५००१४० शब्द का प्रयोग प्राणियों के कार्बनिक व अकार्बनिक पर्यावरण के साथ 
सम्बन्धों से अर्थ में किया। 

एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एनवायर्नेमेण्टल साइंस के अनुसार- ““पारिस्थितिको 
मानव के अन्य प्राणियों दथा समस्त पर्यावरण के साथ सन्तुलन की एक आदर्श अवस्था 
है 

ए.जी.टेंसले के अनुसार- “पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक तत्त्वो के सकल 
अन्तग्रंथित स्वरुपों का ही परिणाम पारिस्थितिको तंत्र है। वर्तमान में पारिस्थितिकी तंत्र 
भारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन का महत्त्वपूर्ण पहलू भी है।"' 





जीव विज्ञान के पेंग्विन (ए८०६०थंघ)शब्दकोश के अनुसार-''पारिस्थितिको 
जीव व वनस्प्ति समूहों के अपने आस-पास के सजीव व अजीव पर्यावरणीय कारकों के 
साथ सम्बधों का अध्ययन हैं।'” 

जोर्स के अनुसार- “किसी विशेष इकाई मे घटित पर्यावरण के तत्वों एवं सम्पूर्ण 
जीवों के मध्य जटिल घटनाओं को पारिस्थितिकी कहा जाता है।”' 

ओडम के अनुसार- “पारिस्थितिको वह आधारभूत इकाई है जिससे जैविक 
और अजैविक वातावरण एक-दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुऐ पारस्परिक अनुक्रिया से 
ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के निरन्तर प्रवाह से तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता बनाये 
रखते हैं।"” दूसरे शब्दों में किसो भी समुदाय के जैविक सदस्यों और उनके अजविक 
वातावरण में ऊर्जा प्रवाह और खनिज पदार्थ चक्र को पूरा करने के लिये लगातार 
रचनात्मक और कार्यात्मक पारस्परिक अमुक्रियायें होती रहती हैं, इन्हों अनुक्रियाओं के 
सम्पूर्ण प्रभाव को पारिस्थितिको कहते हैं। 


टेलर के अनुसार- पारिस्थितिको समस्त प्राणियों के पर्यावरण के साथ सम्बन्धों 
के अध्ययन का विज्ञान है। 
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दुर्क एवं घिदूस के अनुसार- जीवित ततनत्रों था पर्यावरण के बीच सम्बन्यों का 
अध्ययत पारिस्थितिकी विज्ञान है। 


पिलिप द्वेण्डलर के अनुसार- पारिस्थितिजी जीवों तथा उनके पर्यावरण के 
परस्पर सम्यन्थी या विज्ञान हैं। 


चारिस्थितिकी की सुस्पष्ट, सक्षिस तथा व्यापक रूच में स्वीकृत परिभाषा 
निम्नवत्‌ हैं - 


चारिस्थितिकी प्राणी जगत ये खतस्यति जगत के मध्य तथा उनके पर्यावरण के 
साथ संम्बन्धों वा अध्ययन है। 


पर्यावरण से अभिप्राय एक ऐसी परिवृति ($७ ० $ए४०५४०५॥४७५) में है जो जन्तु 
तथा बनस्पति समुदाय को प्रभावित करती है, इस परियृत्ति में भौनिक तह्वों कौ प्रधावता 
होती है । पर्यावरण अग्रेजी शब्द [#५/णााला। था भाषान्तर पुनरनि हैं जो दो शब्दों 
फशाणा तथा बाद के सामंजस्य से उत्पत हुआ हैं , जितया अर्थ ऋमश: ०४८८ 
पा झ्ला०5० है. अर्थात आमपाम (5800७86॥8) मे पेरे रुए। कतिपय पारिस्थिविक 
बैज्ञानिों (7८००६ 9४७) ने पर्यावरण के लिए. ाशःणआाइशा! शब्द के स्थान पर 
4489॥0 या ?१॥॥॥९७ शब्द का प्रयोग किया हैं जिसया अभिप्राय समस्त परियृत्ति से है । 
ए एन, स्ट्रेटलर (976) के अनुसार मनुष्य का अस्वित्द जीव-जनन्‍्तुओं तथा पादप 
समुदाय के साथ संभव माता है। पार्क ((का$ 7088) के अनुसार, “पर्यावरण ठन 
दशाओं या योग कहलाता है जो मातव को निश्चित समयावधि में नियत स्थाद पर आयुक्त 
करती है ।”” जर्मन वैज्ञानिक फिटिंग (7/008) के अतुमार, ““पर्यायरण जीयों के 
परिवृत्तीय कारकों वा योग (#८0७॥8/ ०0 हिल्षणड गा जट़्थाशांणा ) है । 
इसमें जीवन कौ परिग्थितियों के सम्पूर्ण तथ्य आपसी सामंजस्य से वातावरण 
बनाते है ।!! 


टेंसले (॥9८/ 926) नामक प्रसिद्ध पादप घरिस्थिनिव्िद्‌ ने यताया हैं कि 
प्रभावकारी दशाओं का वह सम्पूर्ण योग पर्यावरण कद्ठज़ाता हैं, जिसमें जीय-जन्तु 
रहते हैं । 


परदविरण भीतिक तथा जैविक परिस्थितियों का सम्मिलित आवरण है , जो सप्पूर्ण 
जीवमण्टल को पेरे हुए है तथा जीव-जन्तुओं तथा पेट्‌-पौर्धों की उत्पत्ति तथा यूद्धि यो 
सीमित करता है । विन शब्दकोश (वर [/लइछ (60/८/०१००/५) में पर्यायरण की 
परिभाषा निम्न रूप से दी हैं - “' पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का 
योग हैं जो जीदों य टनकी प्रजादियों के विक्ञास, जीवड एवं मृत्यु को प्रभायित करता 
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हैं।! डॉ. डेनिस ने घर्यावरण को परिभाषित करते हुए लिखा हैं कि “मनुष्य के 
सम्बन्ध में पर्यावरण से अभिष्राय भूतल पर मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक 
स्वरूपों से हैं । जिनसे वह निरन्तर प्रभावित होता रहता है ।'” अतः पर्यावरण भौतिक एवं 
जैविक संकल्पना हैं जिससे पृथ्वी के अजैविक तथा जँविक संघटको को, समाहित 
किया जाता हैं । 


पर्यावरण का विपय क्षेत्र 


पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में पर्यावरण एवं परिस्थितिकी के विविध 
घटकों, इनके पारिस्थितिकीय प्रभावों, मानव पर्यावरण अर्न्तसम्बन्धों आदि का अध्ययन 
सम्मिलित किया जाता हैं। साथ ही इसमें पर्यावरणीय अवनयन, प्रदूषण, जनसस्या, 
नगरीयकरण, ऑऔँद्योगीकरण तथा इनके पर्यावरण पर प्रभावों, संसाधन उपयोग एवं 
पर्यावरण संकट, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबन्धन के विभिन्‍न पक्षों का भी अध्ययन किया 
जाता हैं । 


वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र व्यापक हो गया है जिसमें जीवमण्डलीय 
बृहद्‌ पारिस्छितिक/ तैन्‍्र के तीनों परिमण्डलों, स्थलमण्डल, जलमण्डल एवं वायुमण्डल 
हे [4 का.अैध्ययन सम्मिलित हैं । पर्वावरण में स्थल, जल, वायु एवं 

द के अर्न्तसम्बन्धों कै क्रेध्ययन किया जाता है जिसमें सम्पूर्ण मानवीय कियाओं 
का, निधारण होत्पुहँ ! इस प्रकार पर्यावरण भौतिक तत्त्वों का ऐसा समूह हैं जिसमें 
भौतिक शक्तियाँ कार्य- करती हैं एवं इनके प्रभाव दृश्य एवं अदृश्य रूप में 

क्षिड़् होते हैं। . » शा । 

20 सं शताधदी कै: अन्तिम दशर्को में पर्यावरण की प्रकृति में पर्यावरण के 
भौतिक एवं जैविक घटकों को सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाने लगा तथा इनकी 
प्रभावकारी दशाओं का पारिस्थितिकीय विश्लेषण भो आरम्भ हुआ। वर्तमान में पर्यावरण 
की प्रकृति परिवर्तित स्वरूप में अग्रसर हो रही हैं तथा निम्नलिखित तथ्यों के अध्ययन 
को समावेशित किया जा सकता हैं :- 

(१) स्थानिक प्रणाली-( 59384 59860 )- एक प्रदेश का पर्यावरण दूसरे 
प्रदेश के भूगोल से प्रभावित होता है तथा ठसे प्रभावित करता हैं । क्योंकि विभिन्न परस्पर 
स्थानिक सम्बन्ध रखते हैं । 

(2) स्थानिक विश्लेषण-( 5920५ #००9हं5 )- स्थानिक विश्लेषण के 
दस किसी भौगोलिक प्रदेश के पर्यावरण की अवस्थितिय भिन्‍्तताओं को समझ जा 
सकता है । 
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( 3 ) पारिस्थितिक प्रणणली-( ६००४ ट्व॑ल्ता 55१६७ )- इसमें झायव एव 
घर्यादताप के पाप्परिक प्रभावों झे अध्यपत के साथ होंमातत हवा अदनाएे अतुसूलन 
तथा रूएात्तरण का भी अध्ययन फिपा जात है । 


(4 ) पारिस्यितिकय विश्लेषण-( ए०णल्‍ट2ू/८9 5३५5७ )- इसमें किसे 
ऑऔगोलिक प्रदेश के पर्यागशय के तत्नों और मतृष्य के मध्य जैविक एक आर्थिक 
सम्दन्धों के समानत्ति अध्यपत वा मूल्पारत रिया जात है। 


( 5 ) प्राकृतिक आपदाओं का अध्यपन-( ६४४०५ ०५७ श०) 0:.9505 )- 
ज्वाल्पमुयो, भूरम्प, बाए, सूखा, दझयारेंय तूफान आए को पर्पोपरणीय अध्ययन में 
महत्व पिह्य हैं । 


(6 ) पर्षांचरण में मानवकृत परिवर्तगों फी भविष्यवाणी के लिए दैज्ञानिक 
(६ भौगोलिक ) विकाप्त (%६ एछ०5०!एडतणटए ९९ ५८१६०४०(0ल्‍०फ:/3:9:7) जिचऊछ 
0 300५९ए८घ:७/७२ (0३१०355 क्र ऐट लाधचएरुतरत05 कोष मच्त्त दिला ; ॥ 


(१) प्रादेशिक समिश्र विश्लेश्ण-( ॥८ह४003) 00फडलितछ अफश३5७ )- 
इसओे ट्वाए किसी एर्पोवरण को क्षैदिप भिदकओ को प्रादेशिक इफाइर्यों में पारिस्थिक 
पिश्तोषण औए स्थानिक विश्लेषण दोनो का समित्र सध्ययत रोहा हैं । 

( & ) जैवमण्डल का अध्यपन-( ६७१५ ० 8+०[#७९ )- धर्वेशन समय में 


जैनसश्डलीय बृहद एपिस्थिक तब का पर्यापरण के अधभित घटक के हुए में अध्ययन 
फिया जाट है । 


